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 ME.  DEPUTY-SPEAKER:  We  will
 gow  take  up  further  discussion  on
 the  Resolution  by  Shri  Bibhuti  Mish-
 ra.  Four  hours  in  toto  were  allotted:
 we  have  taken  two  hours,  fifteen

 +  Minutes  and  now  one  hour,  forty  five
 minutes  are  lett.

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  may
 continue  his  speech.

 oft  नर सह  नारायण  पांडे  (गोरखपुर)
 उपाध्यक्ष  महिला,  मैं  कह  रहा  था  कि  प्रधान
 सती  जी  जो  20  सूत्री  ग्राफिक  कार्यक्रम
 इस  देश  वें!  सामने  रखा  है  यह  कार्यक्रम  एव
 ऐसे  समय  में  रखा  गया  जिस  समय  देश  के
 अंदर  कौर  देश  7  बाहर  पजीपरस्त  ताकतों
 बौर  प्रतिक्रियावादी  सकते  का  एक  गठजोड़
 हो  रहा  था  और  उस  से  देश  की  राजनीति  के
 ऊपर  बडा  प्रश्नाव  पड़  रहा'  था।  देश  +
 ब्रदर  मिलिट्री  को  भड़काते  की  और  पुलिस
 को  भड़काने  वी  तथा  उत्पादन  के  स्रोतों  को
 ऋरमजोर  करने  की  कोशिश  उना  शक्तियों
 हारा  एक  साजिश  तर्गत  की  जा  रही  थी।
 ऐसे  समय  मे  जिस  समय  कि  हमारे  देश  में

 सखा  पडा,  हमारे  देश  में  करोड  शरणार्थी
 शीला  देश  से  जाए  हम  को  लड़ाई  का
 सामना  करना  पडा,  ऐसे  समय  में  जब  कि
 हमारी  झ्राथिक  स्थिति  के  ऊपर  बोझ  पड़

 रहा  था,  कुछ  शक्तियां  इस  तरह  की  साजिश
 कर  रहो  थी  कि  रहा  पर  राजनैतिक  >वती
 और  पअम्तव्यस्तता  इस  तरह  में  कायम  की
 जाय  कि  इस  देश  को  जो  झ्राथिक  स्वतंत्रता

 है  तथा  जिन  मृत्यु  क  तहत  हम  ने  इस  देश
 को  आजाद  किया,  जो  हम  ने  कहा  था  कि

 हम  करोड़ो  झ्राईमियो  को  जो  गांवों  में

 रहते  हूँ,  या  जो  ऐसी  जगहो  में  रहते  है  जिन
 के  हाथ  काम  ५  लिए  तड़प  रहे  ८  उन  का
 काम  देंगे  कौर  हर  ऐसे  आदमी  की  शराबो  से
 जो  किसी  त-  हु  की  विपदा  में  दाज  इसे  हुए  है,
 छन  क॑  झाड़ू  पोछे गे,  ऐसे  समय  में  जब  हम
 है  नां  लिए  जद्दोजहद  पैदा  कर  रहे  थे  तो

 में  शक्तियां  देश  में  स्थिरता  पैदा  करने  को

 कोशिश  कर  रही  थी  ऐसे  समय  मे  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  ने  जो  एलान  किया  और  जो
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 झापासक्यलीन  स्थिति  की  घोषणा  भारतीय
 संविधान  के  तहत  की,  उस  धोषणा  के  बाद
 देश  में  जो  एक  झसाभान्य  स्थिति  चल  रही
 थी,  उस  पर  न्याय  पान  कौ  कोशिश  की  भ्र ौर

 ऐसे  समय  मे  यह  20  सूत्री  झा धिक  कार्यक्रम
 का  प्रारूप  उन्होंने  देश  )'  सामने  रखा।  यह
 ८0  सूत्री  ग्राफिक  कार्यक्रम  जो  है  इस  से

 देश  में  समाजवाद  की  कोई  एसी  शक्तियां

 मजबूत  नहीं  होगी  जिस  को  कि  हंस  बाने
 बाले  कुछ  सालो  +  अदर  पूरा  करना  चाहते
 है।  लेकिन  जो  उन  रोबो  +  दिल  श्र
 दिमाग  मे  परेशानी  है  जिस  से  गह  राहत  की
 उम्मीद  करते  थे  वह  राहत  की  सास  वे  लेगे
 अगर  इस  बाय  क्रम  का  सही  तरीके  से  पालन
 किया  राय।

 मैं  सब  कार्य  क्रो)  ऊपर  तो  विस्तार
 7  साथ  नहीं  बोल  पाएगा  लेकिन  पहला

 कार्य  क्रम  जो  उत्पादन  का  और  उस  +  वितरण

 का  है  उस  के  सबंध  में  मैं  श्राप  के  समक्ष

 कुछ  अपने  सुझाव  रखना  चाहता  हू।  प्रधान

 मंत्री  जो  ने  जो  पहला  कार्यक्रम  रखा  देश  के

 सामने  उस  में  कहा  था  कि  जी  भत्याविश्यक
 चीजे  ८  जो  समाज  को  सस्ते  दामों  पर  सुलभ
 हाती  चाहिए,  वह  उत्पादन  वी  व्यवस्था

 को  बड़ा  कर  और  वितरण  की  व्यवस्था  को

 मजबूत  बना  कर  सुलभ  की  जानी  चाहिए

 जिसमें  हर  आदमी  करो  जिस  को  जरूरत  है
 वे  चीजे  सस्ते  दामों  पर  उपलब्ध  हा  सके।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  श्रमिको  कुछ  सुझाव
 देना  चाहता  हु।  इस  देश  के  किसान  जोकि

 अन्न  का  उत्पादन  करते  है  इस  देश  की

 सरकार  और  मात तीय  ब्रन्नान  मची  के  साथ

 जोकि  सहो  तरीके  से  लोगा  को  राज  भूखे
 नहीं  देखना  चाहती  है  लोगों  को  काम

 देना  चाहता  हैं,  लोगो  क'  सदमे  भाव  पर  गल्ला

 अर  दूसरी  भ्रावश्यक  वस्तुयें  भौहें  करना

 चाहती  है,  मजबूती  से  उत्पादन  के  कार्य  मे

 लगे  1  किसानो  ने  कपास  का  छत्यादन  किया  |

 आने  देखा  जब  करार  का  उत्पादन  हुमा  तो

 वकिला  परेशान  हुए  और  देश  के  सामने  एक
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 गम्भीर  परिस्थिति  पैदा  हो  गई  कि  कपास
 की  खपत  किसे  तरह  से  की  जाये।  सभी
 सदस्यों  ने  इस  सदन  से  इस  ;  बारे  में  चर्चा
 की  कि  कपास  के  मूल्य  ठीक  ढंग  से  निर्धारित
 किये  जाये  लेकिन  क्या  हुसना?  श्राप  भष्छी

 तरह  से  जानते  हैं  हमारे  माननीय  सदस्य,  श्री
 सी०  डी०  देसाई  जोकि  इस  समय  यहा  पर

 मौजूद  नहीं  है,  उन्होंने  कहा  था  कि  कपास
 के  भाव  इतने  गिरते  जा  रहे  हैं  कि  जो  लागत

 मूल्य  है  उसके  नीचे  भी  भाव  जा  रहे  है।
 उसी  प्रचार  से  जहा  तक  अन्य  गेहू  की  पैदावार
 का  सम्बन्ध  है,  सूखे  आर  अन्य  तमाम  परेशानियों
 के  बावजूद  हमने  तह या  किया  कि  प्र पने  देश
 में  गिला  पैदा  कर  उसका  भण्डार  बना
 करके  वितरण  व्यवस्था  को  मजबूत  करेगे,
 सस्ते  भाव  पर  लोगो  को  गल्‍ला  देग  कौर
 हमने  'उसका  भाव  भी  निश्चित  करने  की
 कोशिश  की।  हमने  राशन  की  सस्ती  दूकानों
 के  हारा  सुपर  जलो  में  गलता  पहुचाने  की
 कोशिश  की।  हमने  पनी  गत्ले  की  उपज
 बढाई  हमारे  यहा  ii4  लाख  टन  गल्‍ला

 हुआ  कभी  re  दिन  पहले  माननीय  कृषि
 मस्ती  जी  ने  मद्रास  म  बढ़ा  कि  हमारे  यहा
 5-6  परसेंट  गले,  की  कमी  है।  यदि  हम

 लोग  अपनी  ऑ्रादतों  को  कन्ट्रोल  करे  और  हमारे
 यहा  जो  गला  बेस्ट  होता  है  उसका  समय
 करें  तो  इस  कमी  को  हम  पूरा  कर  सकते  है।
 उन्होंने  बहू  भी  कहा  कि  हम  60-70  लाख
 44  अनाज  का  भण्डार  बनायेंगे।  हटाने  कहा
 हम  कोशिश  करेगे  कि  जो  हमारा  इम्पोर्ट
 बिल  होता  है  उसका  जहा  तक  हो  सते  कम
 करे  ताकि  अपने  देश  का  फारेन  एक्सचेंज
 दूसरे  देशों  को  न  देना  पड़े ।  उन्होंने  यह
 तमास  बातें  कही  लेकिन  झा  जानते  है

 अनाज  दा  होते  के  बाद  गेहूं  की  सपोर्ट  प्राइस
 का  क्या  हा  न  हु  ता,  गेहू  के  दाम  कितने  गिर  रहें
 है?  सरकार  ने  गेह  भोर  धान  के  लिए
 सपाई  प्राइस  निश्चित  की  है  लेकिन  अगर
 उसका  भाव  इतना  सोचे  जाने  लगे  तो  श्राप
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 जानते  हैँ  फकिसासों  की  क्‍या  स्थिति  होगी।
 वही  'स्थिति  राज  सारे  देश  में  किसानों  ो
 हो  रहो  है  इसी  प्रकार  पिछले  साव  हमारे
 देश  मे  चोनो  का  उत्पादन  ज्यादा  हुआ  देश
 में  श्र  हमारे  प्रदेश  में  गन्ना  उत्पादकों  को
 थोडी  सी  राहुल  दी  गईं,  उनके  ग्रे  क  भाव
 साढ़े  चौदह  स्प  कर  दिसा  सड़ा  फ्री  कवि टल
 जिसका  परिणाम  हुआ  कि48-49  लाख
 टन  चीनी  को  पैदावार  हुई।  उसी  +  मुताबिक
 गूढ़  भ्र ौर  खण्डसारी  को  पैदावार  भी  हुई ।
 इस  फलस्वरूप  हमारे  देश  को  चार  सौ  करोड़
 की  फोरन  एक्सचेंज  प्राप्त  हुआ  ।  हम  विदेशों
 को  एक  मिलियन  टन  चीता  एक्सपोर्ट  करता
 चाहते  हैं।  हमले  दुनिया  के  दोनों  बाजार
 में  घुम  करके  तौरेत  एक्सचेंज  कमाया  लेकिन
 कायराना  को  स्थिति  क्‍या  है?  राज  भो
 किसान  जो  गेहू  पैदा  करते  है  राजन  बंदा
 करते  है  चोरी  पैदा  7रते  है  जूट  शोर  कपास
 बेदा  करते  है  उनको  स्थिति  की  तरफ  ध्यान

 नहीं  दिया  जा  रहा  है  U  राज  फसाना  की
 जो  पैदावार  है  कके  दाम  नोचे  जा  रहे  है
 लेकिन  दूसरी  तरफ  जो  इडस्ट्रीज  चीजे
 जिसकी  को  पैदा आर  में  मदद  करता  है  उसके
 भज  कम  नहीं  होते  है  -  खाद  का  भ  व  जरूर

 कुछ  कम  हुम  जिसके  लिए  में  तरह  को
 बध  ई  देता  हू  लेकिन  श्राप  जानते  है  पिछले
 दिनों  फीस  प्रकार  से  बिलों  के  दाम  बड़े,

 पेट्रौल के  दाय बढ़े  डीजल  श्ायल के  दाम
 बड़े  सिंचाई  की  द्र  बड़ी  हर  प्रकार  के

 इंडस्ट्रियल  गुडी  श्लोक  जो  किसान  के  इपपुदन
 है  'उन'  दास  बढ  फ्लोर  असित  उसको  वजह
 से  काम  गया।  किसान  भ्रमरों  पैदावार

 से  सारे  देश  को  खिलाना  चाहता  है,  वह  देश  को
 प्रात्मनर्भर  करना  चाहता  है,  वह  श्रीमती

 इंदिरा  साथी  के  प्रोग्राम  को  पूरा  करता

 चाहता  है,  वह  चाहता  है  हमारा  देश  सुखो
 कौर  सम् पक्ष  हो,  हमारे  देश  म  ऐसी  स्थिति
 धाएं  जिससे  सही  तरीके  से  मस्ते  भाव  पर
 लोगो  को  खोजे  पहुंच  सके।  लेकिन,  श्रीमन्‌,
 जो  देश  की  केबल  20  परसेप्ट  आबादी  है,
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 जो  शहर  में  रहने  वाले  लोग  हैं,  उन  के  लिये

 किसान  सब  कुछ  मुहैया  करे,  उन  के  लिये

 सारे  प्रबन्ध  किये  जायें,  लेकिन  किसान  की

 जो  चीज़ें  हैं,  जो  हापुस  किसान  इस्तेमाल
 करता  है  उन  के  इन्दर  कोई  सुधार  न  लाया

 जाय,  इस  से  बड़ी  परेशानी  पैदा  हो  रही  है।
 35.40  hrs,

 श्रीमन्,  मैं  आप  से  कहना  चाहता  हूं-
 हमारे  यहा  उत्पादन  के  हर  स्रोत  बढ़े  हैं,
 सीमेन्ट  का  उत्पादन  बढ़ा,  लोहे  का  उत्पादन,
 नया,  कपडे  का  उत्पादन  बढ़ा,  बहुत  सी
 हकीमे  हम  ने  हैण्डलूम  सेक्टर  में  शुरू  की,

 मे  सत्र  बातें  हुई  लेकिन  राज  भी  यह  स्थिति

 है  कि  जो  पैदा  करने  वाला  है,  बह  जिन

 इ नपुद्स  को  इस्तेमाल  करता  है,  उस  को
 सस्ता  नहीं  किया  गया--इस  से  एक  बड़ी
 बेबसी  का  प्राप्त  पैदा  हो  गया  हे।  मैं  ब्रिज
 शाप  के  जरिये  प्लानिंग  मिनिस्टर  साहब
 श्री  गुजराल  साहब  से  कहना  चाहता  हूं-
 थे  हमारे  देश  की  जो  स्थिति  है,  इस  कृषि
 प्रधान  देश  की  जो  स्थिति  है  उस  को  जानते

 हूँ--कम  से  कम  वे  कोई  ऐसी  मूल्य  नीति
 बनायें  जिस  मूल्य  नीति  के  तहत  किसानों
 को  उचित  माल  मिल  सके,  उसको  उस  की

 मजदूरी  मिल  सरे,  वेश  को  सस्ता  गल्ला  मिल
 सके  और  हम  अपने  भण्डारों  को  भर  सके।

 मुझे  एक  निवेदन  और  करना  है---कल

 मुझे  हैण्डलूम  वालो  ने  यह  कहा  कि  स्टील
 गाते  के  दाम  बहुत  तेजी  से  बढ़  रहे  हैं।
 फैजाबाद  में  एक  स्टील  यान॑  की  फैक्टरी
 लगाने  की  बात  थी।  आप  जानते  होगे,  श्री मन,
 उस  फैक्टरी  का  शिलान्यास  भी  ही  गया  था,
 महीने  भी  श्री  गई  थी,  लेकिन  जब  उस  को

 सूती  मिल  के  रूप  में  परिणित  किया  जा
 रहा  है।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना
 चाहता  हूं--यदि  बे  चाहते  हैं  कि  उत्तर
 प्रदेश  में  पावरलूम  और  हैण्ड लू स्त  को
 स्टेपल  बाने  मिलें  तो  आप  को  उस  स्टेपल

 बाने  मिल  को  सूती  सिल  के  रूप  में  प्रिब्गतित
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 नहीं  करना  चाहिये,  विकी  उस  को  मौका
 देखा  चाहिये  कि  वह  स्टेपल  यान  बनाये  कौर
 जो  भाष  बढ़  रहे  है,  उस  के  ऊपर  कर्जा  कर
 लेना  चाहिये,  जिस  से  हम  हथकरघा  भर  पावर-

 लूम  के  कारखानों  को  ठीक  तरीके  से
 रॉ मैटीरियल  दे  सके।  मैं  यह  बात,  श्रीमग,
 इस  लिये  कह  रहा  हूं  कि  हमारे  यहां  एग्रीकल्चर
 के  बाद  दूसरे  नम्बर  पर  हमारे  देश  में  यही
 उद्योग  कराता  हैं--इस  लिये  इस  की  तरफ
 ध्यान  देना  बहुत  ज़रूरी  है।

 मैं  बहुत  शुक्रगुज़ार  हु  आप  ने  मुझे  बोलने
 की  मौका  दिया।
 SHRI  P.  G.  MAVALANKAR  (Ah-

 medabad):  Mr.  Chairman,  Sir,  while
 I  appreciate  the  spirit  in  which  one
 of  our  very  esteemed  and  experienc-
 ed  elders,  Shri  Bibhuti  Mishra,  has
 brought  forward  this  Resolution,  I
 must  say  that  I  am  speaking  on  it
 with  some  serious  reservations.  Of
 course,  there  is  nothing  in  the  Reso-
 lution  as  such  which  can  be  opposed.
 In  any  case,  in  the  discussions  on
 Private  Members’  Resolutions  and
 Bills,  ag  I  have  been  saying  repeated-
 ly,  One  doeg  not  take  a  political  atti-
 tude  or  a  party  or  partisan  attitude
 and  then  go  on  injecting  into  the  de-
 bate  the  traditional  party  alignments
 ang  attitudes.

 If  you  look  at  the  spirit  of  the  Re-
 solution,  you  will  see  that,  what  Shri
 Bibhuti  Mishra  wants  is  effective  im-
 plementation  and  timely  action,  so
 that  the  laudable  objectives  set  out
 by  the  Government,  and  in  this  par-
 ticular  context  by  the  hon.  Prime  Mi-
 nister,  are  not  wasted  or  are  not  al-
 lowed  to  evaporate.  After  all,  any
 citizen  will  judge  the  State  not  by
 what  it  says  but  by  what  it  does.  All
 of  us  say  many  things,  particularly
 at  the  time  of  elections,  but  it  ig  only
 one  of  those  many  parties,  that  is,  the
 majority  party,  that  has  the  oppor-
 tunity  and  the  responsibility  to  put
 into  practice  what  it  say,  at  the  time
 of  elections  or  in  its  election  mani-
 festo,  Therefore,  a  period  ig  there—
 4  years  in  America  for  a  President
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 and  five  years  in  our  country.  This
 five  year  term  is  accepted  in  our
 Constitution  ag  a  complete  term  and
 not  more  than  five  years.  During
 that  period  the  Government  is  to
 deliver  the  goods  to  the  common
 people  and  if  the  people  gee  that  the
 goods  are  not  delivered,  they  would
 have  no  faith  in  the  sayings  of  the
 government  because  it  ig  judged  by
 the  results.  That  is  why  I  suppose
 Mishraji’s  emphasis  is  on  ‘implemen-
 tation’.  The  focug  is  not  on  the  im-
 portance  of  the  programme.  Anybody
 in  his  senses  will  accept  that  unless
 India  rises  from  the  economic  back-
 wardness,  injustice  and  exploitation,
 we  will  not  be  able  to  achieve  even
 @  measurable  success  in  terms  of  es-
 tablishing  a  just,  socialist  and  egali-
 tarian  society.  Therefore,  I  appreciate
 that  the  emphasis  is  on  ‘implementa-
 tion’  ang  not  on  ‘emancipation’  be-
 cause  ‘emancipation’  is  accepted  al-
 most  universally  by  the  people  of
 this  country.

 Then  the  question  arises:  if  imple-
 mentation  is  necessary,  how  does  one
 go  about  implementing,  Mishraji’s
 resolution,  if  you  read,  says:

 “Recommends  that  necessary
 steps  be  taken  by  the  Government.”

 But  I  am  afraid  the  resolution  itself
 and  even  Mishraji’s  speech  whicvh  I
 heard  with  attention  last  time,  does
 not  tell  ug  in  so  many  words  as  to
 what  are  the  specific  anq  concrete
 steps  the  Government  should  take.
 What  these  necessary  steps  are  should
 be  spelt  out,  so  that  there  will  then
 be  g  more  meaningful  discussion  and
 debate,  whether  those  steps  are  right
 or  not,  or  whether  they  need  to  be
 further  strengthened  by  this  or  that
 amendment.  My  further  reservation
 is  on  the  question  of  remedy,  when
 the  Resolution  says,  may  be  taken  by
 the  government  immediately  to  re-
 move  all  legal  and  administrative
 hurdles,  This  is  a  very  dangerous
 thing  because  if  you  say  that  all  le-
 gal  provisions  gre  hurdies  ang  obs-
 tacles,  in  effect  it  means  you  say,
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 ‘Let  us  not  rule  by  law,  let  us  rule  by
 what  we  think  is  right,  because  we
 have  power,  we  have  the  authority
 and,  therefore,  legal  things  will  not
 come  in  our  way.’  [If  that  is  how  a
 government  starts  functioning,  then
 the  implementation  would  be  very
 fast  and  very  quick,  but  it  may  not
 necessarily  be  very  just  and  very  de-
 sirable.  Therefore,  I  would  request,
 with  great  respect,  Mishraji  to  be
 cautious  of  this  word  ‘hurdle’  to  be
 used  for  legal  hurdles.  I  can  under-
 stand  administrative  hurdles  I  can
 understand  administrative  bottlenecks
 because  we  all  know  what  it  means
 to  be  held  up  by  bureaucratic  de-
 lays.  Decisiong  are  not  taken.  Files
 do  not  move.  Red-tapism  grows  and,
 therefore,  corruption  grows  and  hence
 people  get  frustrated  anq  feel  help-
 less  and  added  to  it,  there  is  the
 politica]  corruption  and  you  get  in-
 volved  in  the  vicious  circle.  There-
 fore,  administrative  hurdles  must  go.
 Administrative  bottlenecks  must  go.
 The  bureaucracy  must  be  attuned  to
 the  new  social  purpose  for  which  they
 are  meant  to  function  ag  civil  ser-
 vants  at  various  levels.  Therefore,
 if  the  hurdie  igs  administrative  inac-
 tion  or  slow  action  or  unwillingness
 on  the  part  of  the  administration,  I
 am  all  for  Mishraji’s  point  when  he
 says  that  these  hurdles  must  go

 But  when  you  talk  of  legal  hurdles,
 I  begin  to  feel  suspicious  because  it
 would  mean  that  you  want  to  get  md
 of  the  principles  of  Rule  of  Law  and
 you  do  not  want  any  legal  provision
 ang  legal  safety  against  possible  mis-
 use  and  abuse  at  various  stages  of
 implementation.

 Then,  Sir,  one  or  two  more  points
 and  I  have  done.  The  whole  point  is
 that  this  implementation  is  so  slow
 not  only  because  of  administrative
 bottlenecks  and  occasionally  some
 legal  difficulties,  but  because,  by  and
 large,  we  lack  the  political  will  to  put
 into  practice  what  we  honestly  be-
 lieve  we  ought  to  put  into  practice.
 To-day,  I  am  speaking  on  Mahatma
 Gandhi’s  martyrdom  day  and  the
 martyrdom  of  those  who  fought  for
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 tbe  independence  of  India.  We  start-
 ed  the  day  by  observing  silence  in
 the  morning.

 My  own  Resolution  has  been  listed
 to-day.  I  do  not  know  whether  I
 will  get  g  chance  to  move  it.

 Let  us  remember  Gandhiji.  Let  us
 remember  Gandhiji  by  putting  at
 Jeast  something  in  practice  what  he
 had  been  sincerely  believing  in.  If  we
 believe  that  with  economic  justice,
 social  justice,  there  can  be  a  just,
 egalitarian  and  an  ideal  society,  for
 which  we  went  to  strive,  then  where
 is  the  hurdle?  Hurdle  is  not  so  much
 in  the  bottlenecks  in  administration,
 it  is  not  so  much  in  terms  of  legal
 administration,  but  it  is  in  terms  of
 lack  of  will  and  lack  of  earnestness.
 ‘Sometimes,  I  fee]  that  no  one,  at  cer-
 tain  levels,  including  Members  of
 Parliament  ang  the  members  of  the
 State  legislative  bodies,  is  earnest
 about  anything.  We  say  a  lot,  But
 when  it  comes  to  an  action,  we  are
 failing  short  of  action.  The  sincerity
 of  purpose  ig  missing.

 To  conclude,  therefore,  I  would  say
 that  if  people  are  able  to  see  and  en-
 joy  the  benefits  and  fruits  of  the  pro-
 gramme,  they  will  feel  involved  and
 it  is  only  when  peOple  are  encourag-
 ‘ed  to  participate  enthusiastically  at
 all  levels  in  the  programme,  I  am
 sure  the  new  Planning  Minister  will
 agree  with  me,  that  ultimately  all
 planning  will  succeed.  It  will  be
 possible  only  if  people  participate  by
 way  of  meaningful  involvement.  Peo-
 ple  are  ready  to  go  by  any  Govern-
 ment  statement  if  that  Government's
 statement  is  followed  by  Govern-
 ment’s  honest  and  sincere  action.
 ‘What  we  see  today  is  this:  promises
 and  more  promises,  slogans  and  more
 slogans,  paper  work  and  more  paper
 work—this  is  the  order  of  the  day!
 ‘Let  us  get  rid  of  it  and  at  least  on
 thig  day  of  30th  January,  re-dedicate
 ourselves  to  the  very  relevant  and
 refreshing  message  of  Mahatma  Gan-
 @hi  and  begin  to  implement  the  same
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 ourselves  ag  individuals  and  ag  citi-
 zeng  of  this  country.  We  may  be  so
 as  responsible  men  of  affairs  in  this
 country,  marching  in  the  direction  of
 creating  an  economically  just  and
 socially  egalitarian  gociety  in  our

 country.

 aft  wer  भात  मनो  तिवारी  (वल  रामपुर):
 सभापति  जी,  आप  ने  मने  समय  दिया  है,
 इस  के  लिए  मैं  बाप  का  आभारी  हूं  1

 आज  हमें  इस  बात  पर  गौर  करना

 है  कि  हमारा  जो  20  सूत्री  कार्यक्रम  है  उप  में

 कुछ  तरक्की  हो  रही  है  या  नही,  जो  सोचा
 गया  था  उस  पर  अमल  हो  रहा  है  या  नहीं,
 लेकिन  मैं  निराशा  के  साथ  कहता  हूं  कि  छः

 महीने  बीत  गये  हैं  लेकिन  श्रमी  उस  पर  5  परसेन्ट
 भी  कमल  नहीं  हुजरा  है।  इसलिये  जो  कार्य-
 काल  हथ  के  लिए  निश्चित  किया  गया  हो
 उन  में  5  परसेन्ट  की  तरक्की  भी  न  हो,
 तो  भविष्य  मे  क्‍या  हो  सकता  है।  इस  सिला लि
 में  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  कि  जो
 आधिक  प्रोग्राम  है,  उस  में  खाल  तोर  से  यह
 रखा  गया  है  कि  देश  की  तरक्की  के  सारे
 साधन  जुटाए  जाएं,  लेकिन  मैं.  ज्नत्ता  हूं
 कि  साधन  जुटाने  के  नाम  पर  कुछ  ज्यादा
 खर्च  करने  की  बात  हमारी  व्योरोक्रेपी  बनाती

 है,  उन  के  संसाधन  के  लिए  सब  खर्च

 हुमा  है  लेकिन  फील्ड  में  न  का  कोई
 ज्यादा  प्रभाव  नही  पडा  है।  हां,  हमारे  जो

 इम्दलीमेटेशन  करने  व.ले  लोग  है  उन  को

 ज़रूर  फायदा  हुजरा  है लेकिन  उन  की  संख्या

 बहुत  कम  है।  तो  मैं  अपने  प्ल/तिग  कमीशन

 को,  झपने  प्लानिंग  मिनिस्टर  को  है: क  से  जागरूक
 करना  चाहता  ह्  कि  वह  जो  अर्थव्यवस्था
 बनाई  हु  रही  है,  उस  से  भ्र पन  को  बचाएं  |

 मैं  यह्‌  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  पत्र  में

 कुछ  क्षेत्रीयता  की  बात  भी  पानी  'चाहिए।

 कुरक्षेत्र  बहुत  डेवलप्ड  है  अर  कुछ  भनडेवलप्ड

 है  प्रौढ़  जो  एरिया"  खास  तौर  से  अनडेवलप्ड

 हैं,  उत  की  शोर  खास  तौर  से  ध्यान  देना

 चाहिए।  वहां  की  समस्याध्रों  को  देखें  कौर
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 उसे  के  निवारण  के  लिए  क्या  रास्ता  अपनाया
 जा  समता  है  जिस  से  ल  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों
 का  भला  हो  सके,  कौर  समाज  कौर  देश  का
 कल्याण  हो  रुके  इस  को  देखें  इस  मे  दो  तीन
 चीज  हैं,  जिन  पर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए
 जैसे  कि  कोई  एरिया  अगरे  डिवेलप्ड  नही  है,
 तो  इस  का  कारण  क्‍या  हो  सकता  है।
 इस  का  कारण  यह  हो  सकता  हैं  कि  वहां
 पर  बिजली  नहीं  है  पानी  नहीं  है  ध्रौर

 इ  रिलेशन  तहो  है।  ये  बुनियादी  सवाल  है  ।

 इस  बुनियादी  सवालों  को  हल  करने  के  लिए
 ज्यादा  पैसा  खर्च  करते  की  जरूरत  है  लेकिन

 इश्क़  पर  ध्यान  देना  चाहिए।  पिछले  शल

 हम  ने  देखा  है  कि  बिजली  और  सिंचाई  के

 लिए  विशेष  पैसे  का  प्रावधान  किया  गया

 था  लेकिन  राज  भी  नतीजा  कुछ  बसा  ही  पडा

 हु  है  कि कागजों  मे  तो  यह  है  लेकिन
 उस  को  करने  के  लिए  क्रार्यक्रम  नही  निश्चित
 किये  गये  हु  और  भ्रमर  कही  कार्यक्रम
 निश्चित  भी  किये  गये  है  तो  उन  पर  रमल

 नहीं  किया  गया  है।  जो  प्रोग्राम  भाप  ने

 बनाया  है  उस  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 बाप  सक्रिय  कदम  उठाए  ।  मेर#*  प्राय  से

 इतना  ही  निवेदन  है  '

 Jg  hrs.
 श्री  कार  बोझ  बड़े  (खरगोन)  विभूति

 मिश्र  जी  ने  जो  प्रस्ताव  रखा  है  इसका  मैं

 सम्मन  करता  हू  ।  इस  प्रस्ताव  को  चूकि
 आपने  रखा  है  इस  वास्ते  हमे  इस  पर  बोलने
 का  वास  मिल  गया  है।  i962  में  आपने

 भूमिहीनों  को  भूमि  देने  का  नारा  लगाया
 था  1  लेकिन  भूमि  कहाँ  दनी  हैं  यह  आपने  नही
 बताया  था  और  छापने  उनको  भूमि  नहीं
 दी।  मैं  मध्य  प्रदेश  के  सवाल  को  ही
 शावक  भागने  रखना  चाहता  हूं  1  वहा
 हजारो  साल  से  जंगल  खाली  पड़े  हुए  है।
 बहा  पर  लोगो  से  जगल  काट  कर  पैसे  ले

 लिए  फिर  और  जमीन  दे  दौ।  लोगों  ने

 द्रॉफड़े  बना  दिए।  शापने  सब  जलो  डाले।

 इससे  लोगों  को  एक  करोड  का  नुकसान

 हो  गया।  तलवारें  तैयार  करके  अपने  उनको

 TANUARY  30,  शाह...  Rnplertentution  off  =  aga
 WyFoint’  Programmes  (tend
 काट  डाला,  जलसे  काट  enh  ere  लोगों  को

 नुकसान  हो.  गया  ।  इसका  नतीजा  ह... थ  हुमा
 कि  i962%  चुनाव  में  सांप  हार  गए
 शौर  जनसंघ  जीत  गया  हमने  बादिया  स्त्रियों
 को  जमीन  जंगलों  की  देने  के  लिए  कहा ।
 अब  बीस  सूली  कार्यक्रम  झामा  है  तब  भागने
 लोगों  को  जमीने  देती  शुरू  की  आदि-
 वासियों  को  भी  मिलनी  शुरु  हों  गई  हैं।
 कम  से  कम  36,000  लोगों  को  साप  लाख
 डड  लाख  हेक्टेयर  जमीन  देने  जा  रहे  हैं
 पहले  जहा  आपने  कहा  था  कि  जंगल  की  जमीन

 नही  मिलेगी,  कब  उसी  जमीन  को  आप  देने
 जा  रहे  हैं।  इससे  लोगों  का  फायदा  होगा  r
 wa  महाजन  ने  भी  जो  20-25  साल  तक
 उसकी  जमीन  को  दबा  करके  रख  छोडा  था
 उससे  उस  जमीन  को  ले  कर  आप  उसको  दिल-
 बाने  जा  रहे  है।  कब  प्रा पकी  शाखें  खुली
 है  कि  उनको  खेती  के  लिए  तथा  रहने  के

 लिए  जमीन  मिलनी  चाहिए  और  मिलनी

 शुरु  हो  गई  है।  कभी  दुबे  बकता  ने  कहा
 कि  लीगल  हर्डल्ज  नहीं  होनी  चाहिये  #

 चूकि  लीगल  होली  को  निकाल  दिया  है
 इस  वास्ते  भूमिहीनों  को,  आदिवासियों  को

 भूमि  मिलनी  शुरु  हो  गई  है।

 मध्य  प्रदेश  में  पश्रादिवासी  कमीशन

 नियुक्त  हुआ  था।  समय  प्रदेश  गवर्नमेंट  ते

 उसको  किया  था।  मै  भी  उसका  एक  मेम्बर

 था।  मैंने  राज्य  का  दौरा  किया  ।  दौरा

 करने  के  बाद  मैने  देखा  कि  वहा  भ्रादिवासियई

 को  बंधक  मजदूरों  की  तरह  रखा  जाता  था।

 अगर  किसी  ने  दो  ढाई  सौ  रुपया  ले  लिए  at
 जब  तक  बह  उसको  उतार  नही  देता  था  तब

 तक  उसको  बंधक  मजदूर  के  तौर  पर  काम

 करना  पड़ता  था।  रायपुर  में  परिस्थितियां
 अलग  थी  ।  जामे  जाए  तो  भोपाल  मे  आपको

 असल  परिस्थितियाँ  मिलेंगी  ।  बं हां  प्रा दिवा सी

 भ्र लग  है।  इधर  भील  जाती  के  भ्रादिवासी

 लोग  है।  भव  तो  प्रा पने  बंधक  मजदूरी
 की  समाप्त  कर  दिया  है।  जब  उनकों
 कम  से  कम  जमीन  भी  मिलते  दिली  है
 इन  बंधक  मजदूरों  को  गुलामों  की  तरह  से
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 रखा  जाता  था  1  एक  महाजन  ने  एक  पल
 अगर  उससे  लिखवा  लिया  कि  उतने  दो
 शो  रुपये  लिए  हैं  तो  वह  उसको  छोड़
 कर  कही  दूसरी  जगह  जा  नहीं  सकता  है  भौर
 झगर  जाता  है  तो  जीव  के  पास  वह  जाता

 है  उसको  लिख  कर  देना  पड़ता  है  कि  वह
 “रुपये  देगा।  रायपुर  के  लड़के  जबलपुर
 कर्जा  उतारने  के  लिए  साइकल  रिक्शा

 ड्राइवर  का  जा  कर  काम  करते  है  खरगोन
 में  सालों  की  हालत  यह  है  कि  एक  दफा
 ये  कांट्रेक्ट  कर  लेने  है  तो  जब  तक  वह  कांट्रेक्ट
 श्वसुर  नही  हो  जाता  है  बे  दूसरी  जगह  जा  नही
 सकते  है।  इस  प्रकार  की  वहा  गुलाम  प्रथा

 है।  एक  आदिवासी  की  लडकी  किसी  जगह
 काम  करती  है,  जहां  वह  काम  करती  है  अगर
 न्छस की  लड़की  की  शादी  हो  जाती  है,  तो
 आदिवासी  को  अपनी  लडकी  को  भी  उसके  साथ
 भेजना  पहला  है  पकी  सेवा  छूट  नहीं  सकती

 है।  यह  जो  वांडेड  मजदूरी  चल  रही  थी,  उसमे
 20  सुन्नी  कार्यक्रम  से  हमारे  यहा  के  लोगों
 को  बहुत  फायदा  हो  रहा  है।

 हम  20  सूत्री  कामों  की  पहले  से  मांग
 करते  थे,  शब  काग्रेस  वालो  ने  इसे  शुरू
 किया  है।  भूमिहीनो  को  भूमि  देते  से  शौर
 लंघक  भोजपुरी  समाप्त  करने  से  लोगो  को

 फायदा  हो  रहा  है,  इस  लिये  मे  इसका  समर्थ
 करता  हू  v

 शी  लागर  दरवेशी  (मछली  शहर)'
 सभापति  महोदय,  माननीय  श्री  विभूति
 मिश्र  नेजो  यह  प्रस्ताव  रखा  है,  मैं  इसका

 ज्ुदय  से  समर्थन  कर  रहा  हु।  मुख्य  बात
 मिश्र  जी  के  प्रस्ताव  में  यह  है  कि  20  सूत्री
 कार्यक्रम  के  लागू  करने  मे  जहा  तक  केन्द्रीय
 सरकार  का  सवाल  है,  उनमे  तो  बहुत  कुछ
 काम  हो  रहा  है,  लेकिन  प्रान्तीय  स्तर,  जला
 कुतर  धौर  इलाज  स्तर  पर  इनकी  कार्यन्वित
 ठीक  से  नहीं  हो  रही है।  यह  कहने के
 लिये  तो  है  लेकिन  उस  पर  ठीक  से  भ्रमण

 नही  किया  जा  रहा  है।  जब  तक  इस  पर

 सीधे  के  स्तर  पर  भ्रमण  नहीं  होगा  तब  तक
 हम  इसका  लाभ  नहीं  उठा  सकते  है।
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 20  get  कार्यक्रम  की  धोषणा  देश  में

 झापात्‌कालीन  स्थिति  की  शोषणों  के  तुरन्त
 बाद कीगई की  गई  ।  देश  में  जैसी  परिस्थितियां  हो
 गई  थीं  खासे  वातावरण  बहुत  दूषित  हो
 गया  भरा  और  सभी  में  एक  तरह  से  बेचैनी
 पैदा  हो  गईं  थी  ?

 स्कूल  कालेज  ठीक  से  नहीं
 जल  पा  रह  थे,  हडताल  ही  रही  थी  ?  जिन
 लोगो  के  चोरी  डकैती  मे  रिस्ट  कटे  हुए  थे,
 थे  लोग  कचहरी  में  पहुंचकर  भिजिस्ट्रेंट  की

 कुर्सी  पर  बैठ  कर  कहते  थे  कि  न्यायधीश

 हम  हैं।  विद्यार्थी  वाइस  चांसलर  की  कुर्सी  पर
 बैठकर  कहते  थे  कि  हम  वाइस-चांसलर

 हैं,  कौर  वह  प्रदेश  पास  करते  थे  ।  जो
 लोग  बिना  टिकट  के  चलते  थे
 ये  मनमानी  तौर  प्र  अपने  घर  के  पास
 जंजीर  खीच  लेते  थे  शौर  गाडी  रुक  जाती
 थी।  सामान  के  रहते  इनकार  कर  दिया
 जाता  था  कि  सामान  नहीं  है,  मन  माने  लाभ
 पर  बेचा  जा  रहा  था।  भ्राजकतो  की
 स्थिति  पैदा  हो  गई  थी  मालूम  होता  था
 कि  कोई  शासन  ही  नहीं  चल  रहा  है।
 ऐसी  परिस्थिति  में  जब  झ्रापातकालीन
 स्थिति  की  घोषणा  को  गई,  उसी  के
 साथ  20  1.16  कार्यक्रम  की  भी  धोषणा  की
 गई  कि  हमको  क्या  करना  है।  उसी  दिशा
 मे  जो  प्रयास  हुए  है,  उन  से  हर  क्षेत्र  में
 लाभ  शुभ्रा  है  शर  बडा  व्यापक  लाभ  हुमा  है
 लेकिन  जहा  तक  उसके  नीचे  के  स्तर  पर
 अमल  करने  की  बात  है,  कहने  के  लिये  तो
 नीचे  के  अधिकारों  इस  बात  को  कहते  हैं
 कि  हम  20-सुन्नी  कार्यक्रम  को  मानोगे  और
 इस  बारे  में  बहुत  से  प्रस्ताव  होते  है  लेकिन

 सचमुच  जितना  कहा  जाता  है,  शरीर  50
 प्रतिशत  भी  काम  पूरा  किया  जाने  तो  देश
 की  स्थिति  मे  बहुत  कुछ  सुधार  हो  सकता  है।

 इस  कार्यक्रम  के  लागू  करते  में  इस
 बात  का  पूरा  ध्यान  रखा  गया  है  कि  देश
 का  नीचे  का  वर्ग  जो  गरीब  है,  भूमिहीन
 है,  किसान  है,  खेतिहर  मजदूर  है  उनको
 जमीन  देने  की  बात  है।  धीरे-धीरे
 परिस्थिति  ऐसी  होती  जा  रही  है  कि
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 [att  नागेश्वर  द्विवेदी]
 जमीन  की  सीलिंग  हारा  छोटे-छोटे  काश्त-
 करो  को  होती  के  अच्छे  साधन  सिसकने
 से मे  मजबूर  को  नही  रखना  चाहेगे 1
 तो  जो  आदमी  मजदूरी  पर  ही  गुजर  कर

 रहा  है,  जिसके  पास  पैसा  नहीं  है  कि

 बह  रोजगार  कर  सके,  अपने  बच्चो  को
 पढा  सबे”,  नौकरी  दिलवा  सके  तो  उनके
 सामने  समस्या  पैदा  हो  रही  है  कि  झगर

 बहु  जमीन  की  मजदूरी  नहीं  पायेगा  तो

 कहां  जायेगा  ।  ऐसे  आदमी  को  अगर
 जमीन  दे  दी  जाती  &  तो  कम-से-कम
 उसकी  झ्ाजीबिका  का  साधन  हो  जाता

 है।  सरकार  ने  इस  दिशा  में  जो  कदम
 उठाये  हैं,  उससे  बडी  तेजी  से  काम  हुआ
 है,  जमीन  का  बटवारा  तेजी  से  हा  है।
 कुछ  लोगो  को  कब्जा  नहीं  मिल  पा

 रहा  है  लेकिन  जो  सावधानी  बरती  जा  रही
 है,  उसमे  उनकी  जरूर  जमीन  मिल  जायेगी
 और  वह  कब्जा  पा  लेंगे।  ग्रामीण  क्षेत्र
 में  ऐसे  बहुत  से  लोग  थे,  जो  अपनी  ज़मीन
 पर  नही,  बाक  दूसरे  वी  जीन  पर  बसे

 हुए  थे।  जमीन  4  मालिक  उन  को  कराये-
 दिन  धमकाया  दिया  करते  थे।  20-

 सूत्री  कार्यक्षम  मे  उन  लागो  के  लिए
 आवास  की  व्यवस्था  करने  की  बात

 कही  गई  है।  उस  में  से  बहुत  से  लोगा  को
 झावास  मिल  रहा  है।  लेकिन  इस  मे

 एक  परेशानी  यह  हो  रही  है  कि  ज्षमीन
 कम  होने  ५»  कारण  कही  कही  क्राकरी  से

 दूर  जमीन  दी  जा  रही  है।  झमेला
 आदमी  बहा  जाना  पसंद  नहीं  करेगा
 यदि  आबादी  मे  दूर  जगह  उपलब्ध  है,
 तो  उन  लोगो  को  सामूहिक  रूप  से  वहा
 बसा नता  चाहिए।  अगर  एक  दो  आदमियों
 को  जमीन  देनी  है,  तो  उन्हें  आबादी  ५
 नजदीक  ही  दी  जाये।

 यह  बडी  खुशी  की  बात  है  कि  चीज़ों
 के  भाव  कुछ  कम  हुए  है।  पहले  दाम
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 जिस  तरह  के  बढ़े  ज़ा  रहे  थे,  उस  से  लोगो
 से  बडी  बचनी  पैदा  हो  गई  थी  -  हम
 देखते  हैं  कि  किसानो  के  उत्पादन  की
 लीजो  की  कीमत  तो  ज्यादा  गिरी  है,
 लेकिन  कल-किरातों  मे  पैदा  की  गई  चीज़ों
 की  कीमत  में  ज्यादा  गिरावट  नहीं  भाई
 है।  इस  दिशा  मे  झावग्यक  कदम
 उठाये  जाने  चाहिए,  जिस  से  किसानों  द्वारा
 पैदा  की  गई  चीज़ों  कौर  कल-कारखानों
 में  पैदा  की  गई  चीज़ो  भाव  समुचित
 रह सकें  ।

 किसानो  की  स्थिति  में  सुधार  के

 लिए  सरकार  ने  50  लाख  हैक्टर  नई
 जमीन  की  सिंचाई  की  व्यवस्था  करना  तय
 किया  है।  यह  सब  काम  प्रान्तीय  स्तर
 पर  किया  जाता  है।  पता  नहीं,  भ्र भी
 तब  नलकूप  शौर  नहरे  आदि  बनाने  की
 दिशा  में  क्या  प्रयास  किया  गया  है।  हमें
 उत्तर  प्रदेश  का  प्रभाव  है  कि  जो  पूराने
 नलकूप  बने  हुए  थे  वे  ज्यादातर  शराब

 हालत  मे  पड़े  हुए  है  ,  उन  में  सुधार  नहीं
 हो  पा  रहा  है,  सिचाई  की  सुविधा  प्राप्त
 नहीं  हो  रहो  हे  ओर  नई  मि  की  सिचाई
 वी  व्यवस्था  करन  मम  दिक्कत  थ्री  रहो  है।
 में  चाहता  कि  सरकार  का  ध्यान  उस  तरफ
 जाये।  उत्तर  प्रदेश  क्रि  क  क्षेत्र  मे
 काफी  आधे  बढ़ा  हुआ  था।  वहा  खेती
 पर  ही  झ्र धिक  लोग  बसे  हुए  हैं  शीर  खेती
 का  क्षत्र  बहुत  बढा  है।  इसलिए  बहा
 की  सिचाई  की  सुविधा  के  लिए  विशेष  प्रयास
 किया  जाना  चाहिए।

 जहा  तक  बंधक  प्रथा  का  प्रश्न  है,
 उत्तर  प्रदेश  में  भी  गाव-गाव  मे  बहुत  से
 लोगो  ने  थोड़े  पैसे  दे  कर  मजदूरों  को
 ऐसा  रखा  था  और  वे  उन  से  पुण्य-दर-
 पुश्त  काम  लेते  थे।  सरकार  मे  इस  प्रथा
 को  समाप्त  करने  लिए  जो  कदम  उठाया

 है,  उस  से  उन  लोगो  का  उदार  हुजरा  है  +
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 सरकार  का  यह  कदम  भी  बहुत  सराहनीय
 है।

 मैं  एप्रेन्टिस  योजना  के  लिए  भी
 सरकार  की  प्रशंसा  करना  चाहता  हू  1
 आज  पढ़े-लिखे  लोगों  को  बेकारी  का
 सामना  करता  पड़  रहा  है  |  उन्हें
 नौकरी  के  लिए  जगह  जगह  ठोकर  खानी
 पड़ती  है।  सरकार  ने  इस  योजना  को
 प्रारम्भ  कर  के  अच्छा  किया  है।  सरकार
 को  इस  दिशा  में  ठोस  कदम  उठाने  चाहिए,
 ताकि  प्रतीक  से  प्राचीन  लोगों  को  काम
 मिल.  जायें।  अगर  शस  समस्या  का
 समाधान  हो  जाति,  तो  एक  बडी  भारी
 परेशानी  दूर  होगी।  शोर  बहुत  से  लोगो
 को  जीविका  का  साधन  मिल  जायेगा।

 इन  शब्दों  +'  साथ  मै  श्री  मिश्र  +
 प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हू  1

 की  कमरा  मिन  “मधुकर  (केसरिया)
 सभापति  महोदय,  मैं  श्री  विभूति  मिश्र  को
 इस  बात  के  लिए  धन्यवाद  देता  हू  कि
 उन्होंने  अपने  प्रस्ताव  के  द्वारा  सरकार  का
 ध्यान  इस  बात  को  ओर  खीचा  है  कि

 20-सूत्री  कार्य  क्रम  फो  लागू  करने  से

 बहुत  सी  कठिनाइयां  हो  रही  है।  20-

 सूत्री  कार्यक्रम  के  बारे  भें  मेरी  पार्टी  +
 विचार  बहुत  बार  व्यक्त  किये  ग  है।
 मे  समझता  हू  कि  20-सूत्री  कार्यक्रम  की
 घोषणा  से  देश  म  एक  नई  तराशा  जगी,
 उत्साह  का  प्रादुर्भाव  हु  प्रा,  नई  चेतना  जगी
 और  हम  लोगो  ने  समझा  कि  देश  को  एक
 कदम  भाग  ले  जाने  में  यह  कार्यक्रम  कारगर

 होगा।  इसलिए  हमारी  पार्टी  और  हम
 उस  का  तहे-दिल  से  समर्थन  करते  है।
 लेकिन  हम  चाहते  हैं  कि  इस  को  समुचित
 रूप  से  कार्यान्वित  क्रिया  जाये,  जो
 इस  समय  नहीं  हो  रहा  है।  मैं  बिहार
 कौर  अपने  जिले  के  उदाहरण  से  दो  तीन

 मुख्य  बातों  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता

 20-Point  Programme  (Res.)

 हूं  ।  पहले  मैं  एक  पत्र  उद्धत  करूं ग्रा  जो

 हमारी  पार्टी  के  बिहार  राज्य  जाला  के
 मंत्री  श्री  जगन्नाथ  सरकार  ने  बिहार  के

 मुख्य  मंत्री  “ताम  भेजा  है।  उसमें  उन्होंने
 कहा  हैः

 “Reports  submitted  by  the  Gov-
 ernment  to  the  State-level  Imple-
 mentation  Committee  have  admitted
 that  the  pace  of  implementation,
 particularly  items  concerning  land
 reforms,  has  been  tardy.  It  is  in-
 cumbent  upon  al]  those  who  stand
 for  the  well-being  of  the  people  to
 do  everything  possible  to  expedite
 the  pace  of  implementation.”

 यह  हमारी  पार्टी  के  मंत्री  ने  बिहार  के

 मुख्य  मती  :  नाम  लिखा  है  कौर  यह  सुन
 कर  श्राप  को  प्राचार्य  होगा  क्योंकि
 केरल  का  अन  भव  रहो  है  प्राकार,  बिहार  में

 यह  हो  रा  है  कि  भ्रंचल  लेवल  पर  शौर
 पंचायत  लेव न  पर  जिन  लोगो  को  कार्यान्वयन
 समितियों  से  लेता  चाहिए  इम  प्रोग्राम  को

 लागू  करो  :  लिए  उन  को  प्रद हेलन ों
 की  जा  रही  *  और  यह  प्रोग्राम  जो  राष्ट्रीय
 प्रोग्राम  है  इस  में  पार्टोबाज़ों  की  ज,  रही  है।
 यानी  अवन  लेबल  पर  शोर  ग्राम  पंचायत
 लेबल  पर  क्रियान्वयन  समितियों  में  जो

 कायम  की  ज॑  रही  है  मुख्य  पत्नी  का  एलाना
 है  कि  सो  मे  पराई  के  लोगो  को  नहों  लेने

 चाहिए।  मैं  समझता  ह  कि  जिन  पार्टियों
 से  20  सूत्रों  कार्यक्रम  का  समर्थन  किया  है
 उन  को  न  लेन  से  यह  कार्यक्रम  कैसे  लागू  हो
 सकेगा  ?  यह  प्रोग्राम  यद्यिप  अच्छा  प्रोग्राम  है
 लेकिन  नौकरशाही  पर  झपने  इम्प्लीमेठशन
 के  लिए  निर्भर  करता  है  और  श्राप  इस
 बीज  को  दे  दिए,  बिहार  मे  लैण्ड  ८  इमली  मे-
 टेशन  के  सवाल  को  ही  लीजिए,  जिहार  में
 जमात  का  काई  रेकार्ड  नहीं  है।  सरकार
 ने  एलान  किया  है  कि  उस  के  पात  कोई
 रेकार्ड  ही  तहा है।  इस  क॑  अलावा  इस
 एलान  के  बाद  जो  नये  नये  लोग  कांग्रेस  में



 कें लोग  हैं जों  इंहीं  चाहते कि  विराम  लागू...
 हो।  जह  चाहते  हैकि  यह  प्रोग्राम फेल

 fl  हम  को  मूरी,  श्रीनगर  सांसदों

 हो  जिस ले:जो  ऋर्शघलोध  पहले  चीन  रहा  था

 PO  फिर  से  पैसे  t  थे  लोग

 * ..भौलंर,प्रात  कर  रहें  हैं  0  .  भाष॑  को  मालूम
 _..होगा  चाहिए  कि  जिहार  में  काँग्रेस  के

 ी  टिकट  पर  जीते  हुए  श्री  दिनेशसिंह  हैं
 a  जिन  की  चार  इंजार  एकड़  जमात  मामी  वहां

 है।  यह  चीज  सरकारें  'की  नोटिस  में

 सी  आओ  चुकी  है  लिंकित  कोई  की ये वाही  नहीं

 हुई  है।  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  बिहार
 में  20  सूत्री  कार्यक्रम  ठीक  तरह  से  लागू

 नहीं  हो  रहा  है  कौर  उस  के  लिए  बिहार
 सरकार  की  जिम्मेदारी  है।  वह  लोग
 इस  कार्यक्रम  को  लागू  करने  में  फल  हो  रहे
 हैं  कौर  इस  के  लाग  नहीं  होने  का  संत लव

 क्या  होगा  ?  बिहार  में  ही  जय  प्रकाश

 नारा यंग  का  आन्दोलन  शुरू  हुआ  था
 यह  आप  जानते  हैं

 बंधवा  मजदूरों  का  जहां  तक  सवाल
 हैं  बिहार  के  मुख्य  मंत्नी ने  एलान  कर  दिया
 कि  बिहार  में  यह  व्यवस्था  ही  नहीं  रही
 हैं।  आश्या  होता  है  इस  बात  पर  ।
 इस  बात  कों  हमारे  नेतायों  ने  रेट  किया
 है।  श्री  भोगेन्द्र  झा  ने  खुद  लिखा  है  कि
 यह  बातें  बिल्कुल  झूठी  हैं।  उन्होंने  चैलेंज
 किया  है  कि  अपने  गाँव  में  और  हमारे  गांव

 में  चल  कर  जाँच  कीजिए  कि  यह  अधूरा
 मजदूरों  की  प्रथा  हैया  नहीं।  मैं  अपने

 'जिले  चम्पा रन  की  बात  जानता  हु  कि
 'हमारे  चली  में  यह  प्रथा  चल  रहो  है  या

 नहीं  ।  बिहार  के  मधुबनी  जिले  का
 एक  गाँव  है  कोहली,  राजनगर  ब्लाक  में
 जहां  के  एक  भूमिहीन  मजदूर  ने.  जब

 :  प्रधान  मंत्रा  के  20-सूची  कार्यक्रम  का  एलान
 ....सुन्नाते  ष  बुश  के  मारे  नाच  उठा  कौर

 गीली, मिलती  चाहिए  me

 गंगा।  फिर  पंचायत  हुई,
 निपटारा  नहीं  हुआ  थाने  वालों  मे  oa
 कैस  दर्ज  नहीं  किया  क्योंकि  विहार  सरकार  ...
 का  एलन  हैं कि  सिहारे  में  बंधवा  मंजूर
 नहीं  हैं।  मैरा यह कहना यह  कहना  हैं  कि.  ऐसी
 स्थिति  बनी.  रहेगी  तो  वहां  भरकर  स्थिति
 बंदा  हो  सकती  है।  प्रधान  मंत्री  के

 ऐलान  के  बाद  भी  अगर  यह  कार्यक्रम

 फेल  होने जा  रहा  है  तो  स्थिति  भयंकर
 होगी  q

 एक  निवेदन  मेरा  यह  है  कि  देहाती

 ,  क्षेत्रों  में  खेतिहर  मजदूरों  के  रहने  को  व्यवस्था

 की  जाय।  मैं  दो  लोन  प्वाइंटस  उठा

 रहा  हूं।  क्या  जोनों  के  कुछ  टुकड़े  देने

 से  उन  भूमिहीनों  की  समस्या  हल  हो
 जायेंगी  ।  मैं  जानता  हूं  आपने  यह
 प्रशंसनीय  काम  किया  है  लेकिन  क्या  यह
 काम  बिहार  और  दूसरे  राज्यों  में  हो
 सकता  है?  यदि  हो  सकता  है  तो  फिर

 वहां  पर  वह  क्‍यों  नहीं  हो  रहा  है--इस
 बात  पर  झोकों  ध्यान  देता  चाहिए  ।

 प्रधान  मंत्री  जी  का  यह  ऐलान  है  कि  बींस

 लाख  हेक्टर में  सिंचाई  को  नई  सुविधायें
 बढ़ाई  जायेंगी  लेकिन  बिहार  में  क्‍या  हो
 रहा  है?  वहां  पर  ठण्डक  प्रोजेक्ट  और
 कोसी  प्रोजेक्ट  की  योजनायें  है  लेकिन  उनका
 कार्यान्वयन  बहुत  धीमी  गति  से  हो  रहा
 है।  वहां  पर  इतना  करप्शन  है  जिसके
 चलते  ठण्डक  प्रोजेक्ट  जो  55  करोड़  का
 था  उत  पर  i20  करोड़  खर्चा  होने  के  बाद
 भी  यह  मालूम  नहीं  कि  वह  कब  तक  शूरा
 होगा।  वहां  पर  जो  पानी  का  जमाव  होती
 है  उसकी  निकासी  की  योजना  को  भी  लागू,
 नहीं  किया  जप  रहा  है  ।  जिन  इलाकों  में

 “मुण्डक  का  पानी  नहीं  पिग  वहाँ  वर
 ०



 ae

 छोटे  He  aye  an  कर  पसीना
 की  ह... |  होनी  चाहिए  लेकिन  स
 काम  में  कोई  हैंखीं  नहीं  सोयी  भा  रही  है

 चौक-पुतली'  कार्यक्रम  में  बिजली  का  विकास
 भी  शामिल  हैं।  सौभाग्य  से  बिजली
 मंत्री  यहां  पर  बडे  हैं  उसको  मालूम  है
 बिहार  में,  खासकर  उत्तर  विहार  में

 बिजली  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  क्या  कदम

 उठाएं  गए  हैं  ।  प्लानिंग  कमीशन  ने

 बिहार  बिजली  बोर्ड  को  सुझाव  दिए  हैं,

 मुझे  पता  नहीं  बिहार  सरकार  में
 क्त  पर  क्या  रेस्पांस  दिया  है  श्र  कौन
 से  सुधार  किए  गए  है  ।  जिस  प्रकार
 से  यहा  केस  ने  रेलवे  बोर्ड  की  शिकायत  होती
 &  उससे  गई  गुच् चरी  स्थिति  बिहार  बिजली
 बोदे  की  है  लेकिन  कोई  कार्यवाही  नहों  हो
 *ही  है  हालाकि  बिजली  विभाग  भी  मुख्य
 नमती  के  हाथ  में  ही  है  -  तो  बीस  सूखी
 कार्यक्रम  ने  जो  आशाये  जगाई  हैँ  उसको  हम
 तासीर  कर  सकते  है  लेकिन  इसमें  सबसे  बडी
 जात  यह  है  कि  इसका  हसम्प्लीमेटेशन  कैसे  होगा।
 राज  नौकरशाही  का  जो  बोल  बाला  है
 उसको  समाप्त  होता  चाहिए  मेरा

 सुझाव  है  कि  पंचायत  लेबिल  से  लेकर  ऊची

 सतह  तक  हर  लेबिल  पर  कमेटीज़  बनाई  जाये

 और  उसमें  उन  लोगो  को  सम्मिलित  किया
 जाये  जिसको  कि  इस  पर  दिल  से  विश्वास

 है।  इन  प्रकार  जो  कमेटिया  बनाई  जाये
 उनके  जरिए  से  समय  समय  पर  इसके
 इम्प्लीमेंटेशन  को  डेब्यू  किया  जाये,  मूल्याकन
 किया  जाये  कि  कार्यक्रम  पूरे  हुए  या

 नही  |

 राज  अफसरशाही  की  जो  हालत  है,
 मेरे  जिले  में  ही  एक  शिक्षक  महोदय,
 जो  कि  हेडमास्टर  हैं  उनकी  घटना  मैंने
 आपको  सुनाई  थी  कि  उन्होंने  बीस-सूत्री
 कार्यक्रम  का  प्रचार  किया  तो  उसको  डी

 आई  कार  में  बन्द  करने  की  योजना  बना

 थी  गई  क्योंकि  कलक्टर  साहब  उनसे
 नाराज  थे  मैं  जुले  प्राम  कहना  चाहता

 Tniptembeitation  of  MAGEDA  10  787  (SAKA  )  lmplementatign,  of
 20-Point  Programme  (Res,)

 हूं  कि  नौकशत ही  के  बने  पर  महू  कार्यक्रम

 पूरा  होने  बाला  नहीं  है,  इसमें  जनती
 का  सहयोग  बहुत  जरुरी  है।

 {  सके  शाथ  ही  मेरा  एक  सुझाव  हुं
 भी  &  किः  जो  अधिकारीगण  इस  कार्यरत
 के  प्रति  विश्वासघात  करना  चाहते  हैं
 डन  प्र  कही  से  कडी  कार्यवाही  होगी
 चाहिए  t  मैं  जानता  हु  ग्राफिक  भरी-
 कारी  जमीदारों  से  घूस  लेते  हैं  जिसका
 नतीजा  यह  होता  है  कि  उनकी  जमीनें
 नही  निकलती  हैं।  मैं  तो  यहा  तक  कहता
 हूं  कि  किसी  भी  पार्टी  के  घासी  हों,  वह
 पहले  प्रगति  खमीतें  निकालने  के  ब़  भागे
 जायें।  यदि  मो  लोगो  से  इनकी  शुद मात
 हो  तो  बरच्छा  रहेगा  ।  इसके  साथ  साथ
 इसके  लिए  एक  प्रा वर फुल  मास  मूवमेन्ट,
 विशाल  जनता  का  आन्दोलन  शुरू  होना
 चाहिए  जिससे  जनता  यह  समझे  कि  एक
 अभियान  शुरू  हुआ  है।  इस  तरह  से
 इसको  लागू  करने  के  लिए  जनता  में  एक
 चेतना  जगाती  होगी।

 जैसा  कि  श्री  नरसिंह  नारायण  पांडे
 जी  ने  भ्र भी  यहा  पर  कहा  था  कि  किसानो
 के  उत्पादन  को  कीमते  गिर  रही  हैं  लेकिन
 जो  किसानो  के  इनपुट्स  हैं  उनकी  कीमतें

 बढ़  रही  हैं  जिससे  किसानों  मे  असंतोष
 की  भावना  पैदा  हो  रही  है।  इसके  लिए
 सरकार  को  देखना  चाहिए  कि  जो  किसानो
 की  ज़रूरत  की  चीज़े  है  जेसे  खाद,  बीज,

 बिजली,  पानी,  कर्ज  प्लोर  जूलरी  इनपुदंस
 ट्रैक्टर,  दवायें  वगैरह  उनके  भाव  भी  घटने

 चाहिए  ताकि  किसान  की  पैदावार  शौर

 इन  चीजों  के  भावों  में  बैलेंस  रहें।  ताकि

 किसानो  को  जो  चौक  दे  पैदा  करें  उस  का

 उचित  मूल्य  मिले  कौर  उपभोक् ताशों  को  भी

 यह  विश्वास  हो  कि  उत  को  भी  चीजें  ठीक
 दामों  पर  मिलेगी  ।  यदि  इन  बातो  को

 ध्यान  रखा  जायगा  तो  यह  बोस-सुन्नी  कार्य-
 क्रम  सफल  होगा,  दस  से  प्रति  कैसी  सरकार
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 की  जिम्मेदारी है,  क्योकि  मह  प्रधान  मो  जी
 का  ऐलान  है।  केन्द्र  सरदी  ग्रह  समझे  कि
 राज्य  सरकारें  करेगी  तो  काम  नहीं  होगा
 मेरी  श्राप  से  पीस  है  कि  बोब  सरकारे

 इस  बात की  आंच  करे  कि  किस  राज्यों में
 इम्प्लीमेम्टेशन  मही  हो  रहा  है  ।  कहा
 इम्प्लीमेस्टेशन  नहीं  हों  रहा  है,  वहाँ  देखा

 बाम  कि  किन  कारणों  से  सही  हो  रहा  है
 तथा!  उन  कारणों  को  दूर  करने  का  प्रयास
 किया  जाय  ।

 श्री  te  कार  मुक्त  (बहराइच  )
 सभापति  जी,  बोस  स्री  कार्यक्रम  के

 ऐलान  से  देश  मे  एक  नई  जाग्रति,  नई  उमा

 कौर  नई  आजाये  जन-जीवन  मे  पैदा  हुई
 हैं।  हमारे  सम्मानित  सदस्य  श्री  मिश्र

 जी  ने,  जो  कि  एक  झ्रतलियतपसन्द  गाधी-

 वादी  हैं,  ग्रामीण  जनता  की  समस्या यो  से

 अली भाति  परिचित  है,  उन्होंने  इस  प्रस्ताव

 को  रख  कर  इस  सदन  को  जो  चर्चा  वा  चतर

 दिया,  उस  के  लिए  हम  ह: ही  लोग  उन  के

 बहुत  आभारी  है।  इस  समय  तो  वातावरण

 ऐना  हो  गया  है--जैसे  हमारे  हिन्दू  समाज

 से  कसी  पूरा  का  शुभारम्भ  तबे  तक  नहीं

 होता  है,  जब  तक  श्रीगगेशाय  नम  न

 किया  जाय  ।  इस  लिए  बीत  सूत्री  कार्यक्रम

 का  जहा  तक  सम्बन्ध  है  चाहे  व्यापारी

 वर्ग  हो,  चाहे  जमा जोर  हो,  चाहे  तस्कर

 समाज  हो,  खूब  इस  का  स्वागत  करते  है  t

 wa  देखना  यह  है  कि  इस  को  किस  तरह  से

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है।  मैं  निराशा-

 वादियों  से  से  नहीं  हु,  लेकिन  साथ  ही
 स्राव  उन  प्राशाबादियों  मे  भी  नहीं  हू  जो

 यह  समझे  कि  1.1 ह  कुछ  इस  प्रोग्राम  के  ऐलान
 से  ही  हो  जायगा  |  सब  से  बडी  देश  की  समस्या

 जो  देहातों  से  सम्बन्धित  हुँ,  वह  यह  है  कि

 खेतो  को  ज्यादा  से  ज्यादा  पानी  मिलने  की

 सुविधा  हो।  मुझे  खेद  के  साथ  कहता
 पड़ता  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  मे  सिंचाई  की
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 ब्स्व्स्ता  बिलकुल  नम्य थाम  है,  था  दिया
 मैं  बहुत  कम  काम  हमा  है।  जब  की  यहां
 पर  इस  घोर  ध्यान  दिलाया  बता  2  वो
 कैसा  सरकार  राज्य  अ्ररकारों  पर  छोड़
 देती  है।  राज्य  सरकारें  ही  है  कि
 कैद  सरकार  हम  को  द्य या  वहीं  देती  है--
 इस  दोस्ती  हडमत  की  बजह  से  काम
 नहीं  हो  पर  रहा  है।  जो  पिछड़े  क्षेत्र  हैं,
 खास  तौर  से  हे  शिला  इसी  का  मैं  प्रति-
 निमित्त  करता  हु--आराइश  जिला--
 जो  नेपाल  को  सीमा  पर  है,  वहा  सिलाई  का
 कोई  साधन  नही  है  इस  देश  मे  इस
 बात  का  लक्ष्य  होता  चाहिए  कि  झ्रन्न  केवल
 पेट  पालने  के  लिए  ही  पैदा  नही  करना  है,
 बल्कि  इस  धरती  से  सच  पैदा  कर  के  हम
 बाहर  भी  भेज  सके,  हमारे  झगड़  देश  है,
 जहा  धन  नही  होता  है,  झड़प  देश  है
 जहा  हम  इस  को  भेज  कते  हैं।  हमारे
 यहा  खेती  का  धन्धा  इस  प्रकार  से  किया
 जगना  चाहिए  जिम  से  3त्पादन  का  निर्यात
 हो  सके  1

 दूसरी  बात-हमारे  यहा  जंगलों  मे  जो

 भूमि  होती  है  जिस  को  टाकिया  फारेस्ट

 कहते  है  वहा  लोगो  को  पौदे  लगाने  के
 लिए  भौर  खेती  +  लिए  जमीन  दी  जाती  है।
 लेकिन  वहा  के  भ्रमणकारी  रिश्वत  लेकर  उस
 जमीन  को  धनी  मानी  लोगो  को  दे  देते
 है  और  भूमिहीनो  को  वह  जमात  नहीं  दी
 जाती  है इस  तरफ  शाप  को  शीघ्र
 ध्यान  देना  चाहिए।

 तीसरी  चीज-  यह  कहा  गया  हैं  कि  ग्रामीण
 बैक  काफी  काम  कर  रहे  है  उन  कौर
 ज्यादा  खोलने  की  व्यवस्था  हो  रही  है।
 मैं भ्र भी  हाल  में  चण्डीगढ़  सेशन'  में  गया
 था  वहा  एक  स्कूटर वाले  से  मैंने  पूछा कि
 ब्या  तुम  स्कूटर  के  मालिक  हो  या  किराये
 पर  चलाते  हो।  उस  ने  कहा  किराये  पर
 चलाता  हू  राधे  से  ज्यादा  मजदूरी  मालिक

 ले  लेता  हैं।  मैंने  कहा तुम  बैंक  से  कर्जा
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 wot  नहीं  लेते  हो  !  स ने  कहां  वहां  जाते
 हूं  ह. ६  कजा  नहीं  मिलता  or  owe
 जिलेभर  अलार  करे.  उस  से  कास  नहीं  चलेगा
 राज  ऐसे  बहुत  से  रिक्शेवाले  कौर  स्कूटर
 बालें  है  जिन  के  पास  अपने  स्वय  के'  रिक्शा

 या  स्कूटर  नहीं है  झप  उन को  लोन  देकर
 उन  को  स्कूटर  ग्रा  रिक्शा  उपलब्ध  कराये।

 चौथी  चीज  यह  है  कि  बुझा  मजदूरों
 को  आप  में  लिबरेशन  किया  छोटे  तबके
 लोगों  के  कर्ज  को  माफ  किया  लेकिन  श्राप  ने
 उन  के  कर्ज  की  कया  व्यवस्था  की?
 शरीर  एक  आदमी  मर  जाता  है  कौर  पैसे  की
 जरूरत  होती  है  तो  उस  को  पैसा  नही
 मिलेगा।  श्राप  के  बैक  तो  खेती  के  लिये
 कर्जा  देते  है  लेकिन  किसान  की  कौर  भी
 तो  जरुरते  है  जैसे  लडको  को  पढ़ाना,  लडकी
 की  शादी  करना  शादी  |  इन  सब  बातो
 के  लिये  व्यवस्था  होनी  चाहिये  और  प्यार

 यह  नही  है  तो  यह  भ्राप  १'  बक  उनकी  जरूरतों
 को  पूरा  नहीं  कर  पायेगा,  और  फिर  इन
 लोगो  को  झक  मार  कर  कर्जा  उन्हीं  लोगो
 से  लेना  होगा  जो  पहले  भी  देहात  में  इन

 का  खून  चूमते  रहे हैं।  जिस  को  पैसे  की

 आवश्यकता  पडेगी  वह  फिर  गाव  4!  साहुकार
 के  पास  जायेगा।  तो  इन  सब  बातो  पर  व्यापक
 रूप  से  चर्चा  होनी  चाहिये।  इतते  थोड़े

 समय  मेंधार  क्या  कहू-मै  तो  यही  चाहता  हू
 कि  एक  वातावरण  इस  प्रकार  का  जन-जागरण
 देश  में  पैदा  हो  और  कार्यान्वयन  समितियां

 हर  जिले  में  बननी  चाहिये  जो  इस  प्रोग्राम
 के  इमप्लीमेटेशन  को  देखे  श्राविका
 भागो  में  इमप्लीमेटेशन  कमेटियां  नहीं  बन
 पायी  है  और  जहा  बनी  भी  है  उन  भेजो

 लोग  रखे  जा  रहे  है  चाहे  हमारी  पार्कों

 के  हो  या  दूसरी  पोलियो  के  वही  प्रतिक्रियावादी

 है  फासिस्ट  भनोवुत्ति  वाले  हैं  जिन  को  इस
 में  विश्वास  नहीं  है।  इसलिये  इस  में  बहुत
 छानबीन  कर  के  कार्यान्वयन  समितियां

 बनायी  जानी  चाहिये।  वर्मा  शौर  जैसे

 20-Point  Programme  (Res,)
 जैसे  नारे  लगाये  गये  कौर  उस  का  कार्यास्विग्रत
 नहीं  हुआ  बही  दशा  इस  की  हो  जायगी।

 SHRI  XK.  SURYANARAYANA
 (Eluru):  Sir,  while  supporting  the
 resolution  moved  by  Shri  Bibhuti
 Mishra,  I  went  to  make  a  few  sug-
 gestions,  I  generally  agree  with  what
 he  has  said.  We  have  to  appreciate
 the  achievements  of  the  country,.
 particularly  in  the  field  of  agricul-
 ture.  In  spite  of  administrative  hurd-
 les  and  other  setbacks,  our  agricul-
 turists  have  sacrificed  a  lot  for  our
 country  Even  before  independence,
 they  were  exploited.  Even  after  in-
 dependence,  unfortunately,  this  Gov-
 ernment  has  not  given  proper  assist-
 ance  to  the  agriculturists  for  deve-
 lopment  of  agriculture,  which  is  the
 basic  industry  of  the  country.  There
 is  no  use  lecturing  here  about  20
 point  programme  and  other  pro-
 grammes,  The  question  is,  how  far
 have  we  implemented  them?  You
 shoulg  remove  the  administrative
 hurdles  and  create  confidence  among
 the  agriculturists  With  all  good  in-
 tention  and  sincerity,  our  Prime  Min-
 ister  hag  come  forward  with  this  pro-
 gramme  This  shoulg  be  properly
 implemented  by  removing  the  adm-
 nistrative  and  other  hurdles.  It  is  no
 use  passing  resolutiong  here  as  the
 zila  parishads  or  panchayats  do.  The
 object  of  the  mover  of  this  resolution
 is  that  the  20-Point  Programme  should
 be  umplemented  speedily.  People  only
 want  that  and  they  are  waiting  for
 the  implementation.  The  prices  of
 all  the  inputs  that  the  agriculturist
 requires  have  gone  up,  but  there  is
 no  guarantea  about  the  price  of  what
 he  produces.  Even  Mahatma  Gandhi
 said,  farmers  are  producing  and  the
 bureaucratic  and  other  people  in  the
 cities  are  eating.  These  Super  Bazars
 are  meant  only  for  city  fellows.  If
 you  simply  go  in  a  car,  how  do  you
 know  as  to  what  are  the  prices  pre-
 vailing  in  the  market.  Why  don’t  you
 ask  the  producers  to  open  their
 shops?  In  Madras,  when  Shri  Prake-
 sam  wag  the  Chief  Minister,  he  had



 वा  Innptemiettliition
 206-Pohit  Propram  (ites.

 (Shei  Suryinateyand)
 forced  the  producets  amA  inanifac-
 turers  to  open  thelr  own  shops—
 Pircdueses  chi  oohsimers  doopera~-
 tive  societies  Mr,  Gujrel,  I  want  that
 ll  tie  producers  and  manufacturers
 #oould  open  their  fair  price  shops.

 fin  thy  area,  the  rice  prices  are  less
 ~than  the  Food  Corporation  prites  by
 Re  B0l-  per  bag.  They  wanted  to
 Cteate  price  equalisation  in  regard  to
 sugar.  We  are  not  dying  without
 sugar.  Let  there  be  equalisation  for
 all  foodgrain  prices  throughout  the
 country  In  Andhra  Pradesh,  rice  is

 “being  sold  at  much  below  the  price
 prevailing  in  other  States.  Kerala
 warted  to  purchase  fice  from  us  but
 you  are  not  allowing.

 I  would  appeal  to  the  Prime  Minis-
 ter  through  Shri  Gujral  to  open  more
 producers  cum  consumer  societies

 I  want  to  suggest  to  the  Members
 that  they  should  not  only  make  sug-
 gestions  but  they  should  search  their

 ‘own  hearts  to  see  for  themselves  as
 to  how  much  they  have  served  the
 ‘people  What  fs  the  use  of  giving
 lectures  here  and  taking  Rs.  Bll,  Our
 leaders  should  also  see  how  many
 projects  they  have  created,  how
 many  they  have  mmplemented  If  we
 all  see  these  things  and  put  our
 heart  and  soul  in  the  programme,
 only  then  the  reel  suctess  will  em-
 erge

 One  more  thing  I  want  to  suggest.
 Whatever  we  spoke  should  be  publish-
 ed,  becatee  our  constituents  are  not
 sitting  here  and  they  are  not  Hsfening
 to  us.  Therefore,  I  want  to  appeal  to
 the  Chair  end  the  Spetker  that  what-
 sever  is  spoken  here,  should  be  publish-

 ed  #  it  is  not  objectionable.  Please
 include  this  point  slso  in  the  20-Point

 “Programme.

 SHRI  SYED  AHMED  AGA  (Bara-
 mula):  Mr,  Chitrman,  Sir,  ‘this  2-  ,
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 projection  at  the
 polities  hich  our  Fume

 Minister  inttiated  9  qecdlle  ago.  Our
 Pbject  iq  to  seduce  the  gap  heteeen
 the  rich  and  the  poor,  We  abolish~
 ed  the  privy  purses  because  We  wan-
 ted  the  Maharajahs  to  become  com-~-
 moners.  All  that  has  come  about.
 Of  course,  we  had  difficultie,  We
 now  have  the  20-Point  Programme.
 Hurdles  should  not  be  beought  in,
 in  the  way  of  implementation  of  this
 programm,  which  has  raised  hopes
 in  the  minds  of  the  entire  population.
 Our  population  is  60  crores.  The
 hopeg  of  our  population  should  be
 allowed  to  be  achieved.  In  regard
 to  land  reforms,  the  court  should  not
 come  in  the  way  of  their  implemen-
 tation  In  thig  country  where  47
 per  cent  of  the  population  lives  be-
 lew  the  subsistence  level,  we  have
 also  to  look  to  2  or  8  things  For  ex-
 ample  in  regard  to  essential  articles,
 pecple  must  98५७९  the  purchasing  po~
 wer  to  purchase  these.  Those  essen-
 tialg  must  be  made  available  to  them
 by  a  little  reduction  in  prices  here
 and  there  It  is  not  enough  if  this
 38  done  in  the  case  of  items  used  by
 the  middle  class  people  We  have
 to  g@e  that  the  prices  of  the  essential
 required  by  the  common  man  are
 reasonable  enoUgh,  so  that  he  can
 buy  them.  The  distribution  of  com-
 modities  which  gre  essential  for  liv-
 ing  should  be  under  the  control  of
 the  Government  and  not  left  to  the
 private  sector  which  would  be  inter-
 ested  only  in  making  profits  It
 must  be  controlled.  If  Government
 cannot  attend  to  distribution  and
 take  it  over  themselves,  they  should
 allow  and  develop  consumer  ooopera-
 tives  who  can  do  this  work  But  dss-
 tribution  should  also  be  very  effective,
 80  that  the  common  man  g¢ts  the
 essential  commedities,  Hoarding  and
 black-marketing  should  not  be  tolera-
 ted  as  far  as  essential  are  concerned.
 Let  ug  now  take  food.  In  regerd  to
 food,  we  took  over  the  wholesale
 trade,  but  later  we  said  we  will  take
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 over  the  marketed  surplus  only.  We

 ae  larg
 that  we  wouk!  not  te  able

 to  it.

 it  should  be  with  the  Government,  80
 that  it  is  not  available  to  the  hoard-
 er  and  the  black-marketeer  to  specu-
 late  upon  and  the  producer  also  is
 able  to  get  a  proper  price.  Because
 of  bumper  crop,  imports  etc.,  prices
 should  not  fal)  below  a  certain  level,
 It  ig  not  very  difficult  to  do  this.  It
 ean  be  done  by  giving  the  producer
 credit  throughout  the  year  and  then
 taking  the  marketable  surplus  from
 the  standing  crop.  There  should  not
 be  any  difficulty.  This  has  worked
 very  well  in  many  places.  I  do  not
 accept  that  it  is  difficult,  because  I
 have  done  it  myself.

 Now  about  Kashmir,  because  I
 belong  to  that  State.  In  Kashmir,
 we  have  an  abundance  of  fruits;  but
 small  producers  own  1  2  or  3  trees.
 You  cannot  Jeave  it  to  the  poor  pro-
 ducer  to  sell  it.  He  cannot  do  any
 merketing  there.  Government  must
 also  take  up  the  processing  of  the
 fruits  m  my  State,  because  it  is  not
 possible  for  the  private  sector  to  do
 it  The  private  sector  is  interested
 only  in  doing  its  own  business.  But
 what  the  Government  is  expected  to
 do  is  to  deal  with  those  who  own
 only  one,  two  or  three  tree  and  who
 cannot  sell  their  produce.  They  have
 to  take  his  produce,  process  it  and
 sell  it.

 Another  aspect  is  craftsmanship,
 which  ig  also  included“in  the  20-
 Point  Programme.  There  are  (wo  as-
 pects.  One  is  the  economically  piti-
 able  condition  of  the  craftsmen,  and
 the  other  is  the  employment  aspect.
 Taking  the  example  of  Kashmir  again
 take  carpet-weaving.  It  is  true  that
 Tran  ig  well-known  for  carpet-weav-
 ing,  But  we  have  beaten  iran  in
 carpat-weaving.  So,  our  country
 should  be  proud  that  Kashmir  has
 acquired  that  much  of  proficiency.  We
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 can  sell  carpets  in  the  world  market,
 and  it  ig  very  important  and  neees-
 sary.  But  that  we  will  be  able  to  do
 only  if  we  strengthen  the  industry
 and  have  looms  for  making  more
 carpets.  It  will  help  us  not  only  to
 earn  foreign  exchange  but  also  to
 provide  employment.  While  talking.
 of  employment,  it  ig  not  enough  to
 provide  employment  to  a  few  young
 graduates  and  then  gay  that  we  have
 done  a  lot.  In  Kashmir  the  position
 is  that  most  of  the  workers  do  work
 only  for  three  or  four  months.  The
 rest  of  the  period  they  just  sit  down
 and  do  nothing  because  they  cannot
 do  anything  outside  on  account  of  the
 weather.  But  they  can  certainly  do
 carpet-weaving,  which  is  inside  the
 house,  which  igs  not  affected  by  the
 weather.  In  that  way,  they  can
 earn  their  livelihoog  and  also  help
 the  country  to  earn  foreign  exchange
 I  cannot  appreciate  any  excuse  for
 not  doing  this  But  this  can  be  done
 only  by  the  Central  Government.
 They  have  to  provide  the  necessary
 funds  and,  if  necessary,  even  compel
 the  State  Government  to  encourage
 this  cottage  industry.

 Then  I  come  to  hondlooms.  While:
 handlocms  are  there  all  over  the
 country,  pashmina  handloom  is  avail-
 able  only  in  Kashmir.  If  we  give  en-
 couragement  to  that,  we  can  export
 it  and  earn  a  lot  of  foreign  exchange.

 Finally,  I  welcome  and  support  the
 reso'ution  on  ‘the  20-Point  Program-
 me  and  thank  you,  Sir,  for  giving  me-
 this  opportunity.

 aft  दर चारा  सिह  (होशियारपुर)  :

 चेयरमैन  साहब  मैं  बहुत  मुख्तसर-सी  जे
 करना  चाहता  हैँ।  प्राइम  मिनिस्टर  ने  जो
 20  प्वाइंट  इकनॉमिक  प्रोग्राम  दिया  है  वह

 एक  नई  रोशनी  हैं  कौर  एक  'रिवोल्यूशनरी”
 स्टैप है।  हमने  देख  हैं  कि  इसमें  काम  ह्य
 है।
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 बौ  विभूति  1: !  :  जो  रेज्योलूशन  सलामे

 हैं  में  उसके  आपरेटिव  पार्ट  के  बारे  मैंने
 करना  चाहता  हूं  कि  अब  प्लानिंग  में  जो
 भी  रुपया  दिया  जाये  वह  एश्रीकल्बर
 प्रोडक्शन  इडस्ट्री  फ्यूल  और  पावर  पर
 खत  किया  जाये  ताकि  हमारी  इकानामी
 ज्यादा  जैनरेद  करे।  तानएसेंशियल  प्रायद्रोज
 पर  ज्यादा  ध्यान  देने  की  जरूरत  नहीं  है।

 बाडेन  लेकर  खत्म  हो  गया  है  रुरल  इन-
 ैटेडमैत  को  भी  खत्म  कर  दिया  गया  है  लेकिन
 सरकार  जितना  ज्यादा  सरल  बकस  को

 आलू  करेंगी  उतना  ही  प्रोडक्शन  ज्यादा
 बढ़ेगी  ।  स्माल  'फार्मसी  मालिनी  फार्मेसी
 कौर  लैड लेस  कल्टीवेबल  प्रपाती  तमाम
 पैदावार  को  मार्केट  मे  उस  झादमी  की
 निस्बत  जल्दी  लाता  है  जिसमे  होड़  करने  की

 क्र पेसि टी  होती  है  ।  सरकार  को  इस  बात

 का  ध्यान  रखना  होगा  कि  जो  आदमी  इन-
 डैटेंडनैस से  तीन  रहा  है  कही  बहू  फिर  न
 'इस  जाये  |

 अरबन  प्रापर्टो  की  सीलिग  के  बारे  में  इस
 शक्त  सिर्फ  यही  कहना  चाहता  हू  कि  इस

 कानून  से  बच  निकलने  के  कौर  भी  रास्ते  बना
 दिये  गये  है,  जैसे  कि  लैंड  सालिग  के  बारे  मे
 खिलाये  गये  थे।  लैड  रोलिंग  के  बारे  में  बडा
 पंडेसक्रिमिनेशन  हो  रहा  है।  एक  के  लिए
 i8  एकड  र्ा  गया  है  कौर  दूसरे  के  लिए
 2,000  एकड  रखा  गया है।  20  एकड  वाले
 के  दो  एकड  काटे  जा  रहे  है  ।

 राज  ज़रूरत  इस  बात  की  है  कि  नीचे
 के  लेवल  पर  इस्प्लीमेटेशन  का  इन्तज़ाम
 किया  जाने।  जब  तक  नीचे  की  एडमिनिस्ट्र-
 शन  के,  जो  प्रो-लैंडलाइन  शौर  प्रो-हिस्ट्री-
 लिस्ट  है  पर  नहीं  काटे  जायेगे,  तब  तक
 इम्प्लीमेटेशन  कैसे  हो  सकता  है  ?  जो  लोग
 इस  का  इस्प्लीमेटेशन  करना  चाहते  है,
 जिन  का  इस  में  इनवाल्व मेट  है,  चाहे  वे
 सीपीआई  के  हो,  या  किसी  और  पार्टी
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 के,  जो  यह  चाहत ेहै  कि  फिजिकल  मेरिफ़िकेशल
 कर  के  फालतू  जमीन  की  लिया  जाये  भ्र ौर
 उस  को  तकसीम  किया  जाये,  जब  तक  यह
 काम  उन  को  सहीं  सौंपा  जावेगा,  तब  तक  बहु
 काम  नहीं  हो  सकेगा  ।

 सरकार  ते  होंइंज  से  i600  करोड़
 रुपया  निकाला  है,  इस  की  जितनी  तारीफ
 की  जाये,  वह  कम  है।  लेकिन  जो  अरबो
 अरबो  पये  का  गोल्ड  पड़ा  है,  उस  को
 निकालने  का  इन्तज़ाम  भी  करता  चाहिए  |
 शादी  वगैरह  के  लिए  एक  दो  तोले  सोना
 दिया  जा  सकता  है,  लेकिन  बानो  का  सोना
 निकालना  चाहिए  ।  क्या  यह  गोल्ड  प्रा स्टे-

 स्टेशन,  नुमाइश,  के  लिए  रखा  हुमा  है
 इस  नुमाइश  को  बन्द  करना  चाहिए  कौर
 इस  गोल्ड  से  इकॉनोमी  को  जागे  बढ़ाना

 चाहिए  t

 स्वीटी  रोड  भर  दूसरे  मुल्कों  में  लोगो
 का  जो  लाखो  करोड  रुपया  पड़ा  ह्भ्ा  है,
 सरकार  को  उस  के  बारे  में  कुछ  इन्तज़ाम
 करना  चाहिए  |  सरकार  को  इस  बात  का

 इल्म  है।  जितना  रुपया  वहा  पडा  है  कौर
 जितना  वहा  भेजा  जा  रहा  है  उस  को
 निकालना  चाहिए  ।  दूसरे  मुल्को  मे  रहने
 वाले  हिन्दुस्तानियों  को  करोड़ो  स्पेन  के डालर
 कौर  पाउंड  यहा  का  सकते  है  और  हमारी
 फोरन  'एक्सचेंज  की  पोज़ीशन  स्ट्रेन  हो
 सकती  है।  क्यों  नहीं  नात-रेजिडेट्स  को  सोरेन

 एक्सचेंज  के  अपने  एकाउंट्स  यहा  खोलने
 की  इजाजत  दी  जाती  है  -  कोई  ऐसा
 बैंक  नहीं  है,  जो  उन  का  एकाउट  खोलने  के

 लिए  तैयार  ही।  मत  बारे  मे  श्रार्डेज  हैं,
 लेकिन  सब  एक  दूसरे  पर  टालने  की  कोशिश
 कर  रहे  हैं,  क्योंकि  वे  यह  नहों  चाहते  कि  यह
 काम  भागे  बढ़े,  शायद  इस  से  उन  का  जाती

 नुक्सान  होता  ही  ।

 हम  ने  प्राईवेट  सकता  को  पब्लिक  सैक्टर
 के  मुकाबले  मे  दस  बारह  गुना  ज्यादा  रिया
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 दिया  है।  कहा  जाता  है  कि  पब्लिक  सैक्टर

 शुक्ला  में  है।  प्यार  पब्लिक  सेक्टर  मजबूत
 होगा,  बी  लोगो  को  ज्यादा  वेतन  मिलेगा
 और  मुल्क  को  हर  लिहाज  से  फायदा  होगा।
 इस  लिए  उस  को  मज़बूत  करना  चाहिए।

 इस  रेजोल्यूशन  का  आपेरेटिव  पार्ट

 यह है  कि  एडमिनिस्ट्रेटिव  और  लीगल  कामो
 की  पूरा  करने  की  ज़रूरत  है।  मैं  खुले  तौर
 चर  कहता  हू  कि  जब  तक  सरकार  कॉस्ट-

 ट्यूशन  मे  तब्दीलियां  नहीं  लाती  है,  तब
 तक  कुछ  नही  होने  वाला  है।  सवाल  यह  है
 कि  जो  मजदूर  और  दुसरे  गरीब
 लोग  राज  देहात  कौर  कस् बात  में  बेचारगी
 जी  हालत  में  पड़े  हुए  हैं,  कया  उन  की  हालत
 को  सुधारने  बे  लिए  सरकार  लेजिस्लेशन

 लाना  चाहती  है  या  नहीं!  हमारे  ऊपर
 ली  सतह  के  लोग,  जो  इन्साफ  देने  वाले  है,
 उस  लोगों  थ'  बारे  में  नहीं  सोचते  हैं,  वे  बड़े
 लोगो  वे  बारे  मे  सोचते  है।  इसलिए  नीचे
 की  सतह  पर  सोचना  होगा।  उस  के  लिए
 ऐसी  लेजिस्लेशन  तब  लायी  जा  सकती  है
 जब  पहले  कास्टीट्यूशन  मे  कुछ  हदू  तक
 तब्दीली  लायी  जाय  और  यह  उन  के

 लिए  लायी  जाय  जो  हैवी-नेट्स  हैं।  हैज
 के  लिए  बहुत॑  हो  चुका  है,  प्री  हैव-वाट्स
 के  लिए  भी  कुछ  धराना  चाहिए।  कौर  यह

 कास्टीट्यूशन  कोई  ऐसी  रिजीम  चीज  नहीं

 है।  औ  हमारे  सुप्रीम  कोर्ट  के  सब  से  बढ़े
 जस्टिस  थे  गजेंद्र  मड कर  उन्होने  कहा  है  कि
 टाइम  के  साथ  साथ  हमारे  कास्टीट्यूशन  को

 थाने  वाले  और  उस  भो  शेष  देने  वाले
 जो  लोग  है  उन  को  भी  दिमागी  तौर
 पर  अपन  भदर  तब्दीली  लानी  चाहिए  ।

 अलौकि  हम  फ्पूडिलिज्म  से  निकल  कर

 जादी  में  आए  हैं,  इसलिए  आजादी  के

 साथ  साथ  जो  डेवलपमेंट  हुए  हैं  उन  के

 मुताबिक  हम  को  अपने  सोचने  समझते  के

 रीव  में  तब्दीली  लानी  चाहिए  1

 थी  साधेगा  ६... ल  यारुणथ  (मधेपुरा)
 आलापती  महोदय,  मैं  श्राप  को  धन्यावाद
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 देना  चाहता  हूं  कि  बाप  ने  थोडा  समय  मुझे
 भी  दिया।  मैं  श्री  विभूति  मिश्र  जी  के  प्रस्ताव
 का  समर्थन  करने  के  लिए  खडा  1  ।
 इस  से  पहले  कि  मैं  बीस  सुन्नी  कार्यक्रम  पर

 कुछ  बाते  ब्,  मैं  कहना  चाहूँगा  कि  25

 जून  से  पहले  जो  देश  की  हालत  थी  शौर
 25  जून  को  जब  एनर्जी  का  एलान  हुमा,
 उस  ५  बाद  देश  की  जो  हालत  है  इस  को  महे
 नजर  रखते  हुए  यह  जो  20  सूत्री  कार्यक्रम

 है  जो  प्रधान  मंत्री  का  क्रान्तिकारी  कार्यक्रम

 है  उस  को  रूबरू  देखेगे  तो  पता  चलेगा  कि
 इस  की  क्या  अ्रहमियत  है।  मैं  देश  फे  उस
 भांग  से  जाता  हु  जहा  25  जून  से  पहले
 अस्तव्यस्तता  की  हालत  थी,  हर  जगह
 भ्रराजकता  फैलो  हुई  थी,  लोग  एक  जगह
 से  दूसरी  जगह  मूव  नही  कर  सकते  थे,  कही
 कुछ  प्रोडक्शन  बही  हो  रहा  था,  इडिसिप्लित
 का  झालम  था।  25  जूत  को  एनर्जी  पाने
 के  बाद  देश  का  आलम  कुछ  बदला,  सारे
 लोगो  मे  एक  डिसिप्लिन  आई,  सेस  साफ
 रिस्पांसिबिलिटी  भाई,  लोगो  ने  समझा
 कि  देश  के  लिए  हमे  कुछ  करना  चाहिए  ।
 उस  के  इम्मीडिएटली  बाद  श्राप  ने  बेखम

 जुलाई  को  प्रधान  मंत्री  ने  20  सूत्री  कार्यक्रम
 का  एलान  किया ।  उस  के  बारे  &  मैं  ज्यदा

 कुछ  कहना  नहीं  चाहता  हू  t

 मैं  केवल  एक  झास्पेक्ट  के  बारे  में

 कहना  चाहता  हू  श्राप  जानते  हैं  कि  यह
 देश  रोबो  का  देश  है।  80  प्रतिशत  लोग

 देहातो  मे  रहते  हैं  कौर  जमीन  पर  या  जमीन
 के  झा सरे  जीते  है।  उसी  के  माध्यम  से  उन  की

 रोज़ी  रोटी  चलती  है।  तो  सल  बात  यह
 थी  कि  किस  तरह  से  यह  जमीन  जो  चन्द

 लोगों  के  हाथ  में  आई  थी,  वह  झाम  लोगो
 के  हाथो  में  पहुचे।  उस  के  लिए  लैड  सालिग

 हर  जगह  हुई  और  जहा  जहा  जिस  तरह
 की  हालत  थी  उस  ने  मुताबिक  बहा  बह

 लागू  हुई  ।  लेक्रिम  मैं  यह  निवेदन  करता

 चाहता  ह्  जैसा  कि  मिश्रा  जी  के  रेजोल्यूशन
 में  भी  है  कि  वास्तव  से  कहा  उस  पर  कमल
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 [  श्री  राजेंद्र  प्रसाद  यादव  ]
 नहीं  हो  रहा  है,  यह  देखा  जाय  1  लैंड  सालिग
 में  श्राप  को  जानकारी  होगी  कि  बहुत  से
 लोग  तो  झपने  नाम  से  नहीं  बल्कि  कुत्ते
 बिल्लियों  के  नाम  से  जमीन  का

 ट्रांजेक्शन  किए  हुए  है  ।  बहुत  बडा
 लीगल  फ्राड  है,  बाप  पता  नहीं  लगा  सकते
 कि  जमीन  उन  के  नाम  है  या  क्‍या  स्थिति  है।
 किस  a  नाम  वह  जमीन  वास्तव  में  है  यह
 मालूम  करता  कठिन  है।  लेकिन  मैं  श्राप  से

 यह  कहना  चाहता  हू  कि  हमारी  जो  मौजूदा
 बिहार  सरकार  है  बह  काफी  बरच्छा  काम
 इस  दिशा  में  कर  रही  है।  जैसा  मधुकर  जी
 ने  बताया  कांग्रेस  +  ही  लोग  ऐसे  है  जिन  के
 एक  के  पास  4  हजार  सीधे  जमीन  थी  और
 अभी  श्राप  मे  देखा  कि  उन  को  निकाला
 गया  है,  दिनेश  सिंह  जो  एक्स  मिनिस्टर  भी

 हमारे  यहा  रह  हैं।  तो  यह  नहीं  कहा  जा  सकता
 कि  उस  दिशा  में  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  |

 जब  से  हमारे  नौजवान  मुख्य  मत्री

 जगन्नाथ  मिश्रा  जी  जाएं  है  उसके  बाद  से

 इस  20  सूची  कार्यक्रम  के  तहत  उन  के  मुख्य
 सहित  काल  में  बहुत  सारे  काम  हुए।
 हरिजनों,  शड्यूलड  ट्राइब्ज  और  बैकवर्ड
 क्लासेज  के  लिए  जितनी  बडी  बडी  पोस्ट्स
 हैं  चाहे  वह  तामिनेशन  की  पोस्ट्स  हो  या  कौर

 तरह  की,  चाहे  वह  यूनिवर्लिटोग  के  बाइस
 चार  को  पोस्ट  हो  या  सविता  कमिशन  के
 मेम्बर  की  पोस्ट  हो,  या  यूनिवर्सिटी  स्विम
 कमीशन  के  मेम्बर  की  मोस्ट  हो,  ऐसी  जितनी
 बडी  बड़ी  पोस्ट+  है  जिन  पर  सरकार  के

 नुमाइन्दे  जा  सकते  है  उन  पर  उन  को  तरहीज
 दी  गई  है।

 36.59  Bg,
 [SHar  Vasant  SATHE  m  the  Chatr])

 एक  बाप  और  मैं  कहता  चाहता  हु  कि  कागज  की

 हुई  जो  भूमि  थी  (व्यवधान  )
 उसके  बारे  में

 हमारे  विहार  में  एक  लेजिस्लेशन

 हुआ  है  कि  यदि  सात  वर्ष  तक  किसी  की
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 जमात  किसी  के  पाव  मगज  रहो  हो,  म्ट्स्ड
 के  राय  मे  वह  उल  जमीन  से  फसल  उप जाकर
 खाता  रहा  है  तो  उसके  बाद  बहू  कर्जा  माफ
 माना  जायेगा  मैं  चाहता  हुं  इस  तरह
 का  लेजिस्लेशन  देश  के  प्रत्य  भागों  मे  भी  भाता

 चाहिये  |

 हमारे  विहार  के  स्कूल,  कालेज
 शौर  यूनिवर्सिटियों  में  खानेपीने  कौर  शस्य
 आवश्यक  बस्तमोदा  कोटा  दिया  गया  है  भौर
 वहा  पर  बुक  बक्स  को  व्यवस्था  भी  की  गई
 है

 wet  में  मै ंएक  बात  भर  कहना  चाहता

 हू  कि  हमारा  जो  प्रोग्राम  है  उसका  इम्पलीमैन-
 टेशन  करने  वाले  वही  अफसर  लोग  है
 जिसका  दिल  दिमाग  बदला  नहीं  है  कौर
 न  ही  वह  बदलना  चाहने  है  1  इपलिये,मैं  आपसे
 कहता  चाहता  डु  डन  अफसरों  के  लिए  भी
 कोई  प्रोरिएन्टेशन  कार्स  पौर  ट्रेनिंग  की
 व्यवस्था  की  जाये  ताकि  उनका  भी  दिल
 दिमाग  बदल  सके  और  प्रात  के  इस  बदले  हुए
 समय  में  वह  भो  समझे  कि  उनकी  भी  कुछ
 जवाबदेही  है।  बच्ची  हमले  इम्प्लीमैन्टेगन
 कोटीज  बनाई  है  ब्लाक,  जिला  स्तरों  पर
 लेकिन  वास्तव  में  काम  करते  वाले  तो  भ्रमर

 ही  होगे  1  ढूनरे  लोग  अपने  सुझाव  अ्रवश्य
 देंगे  लेकिन  नारा  काम  तो  उन्हे  ही  करना

 है  |  इसीलिये  उसके  लिए  भी  कोई  प्रोरिएन्टेशन
 कोर्ट  और  ट्रेनिंग  की  व्यवस्था  की  जाये।

 जगपुरा  मजदूरी  की  जहा  तक  बात  है,  इलके
 सम्बन्ध  में  बहुत  से  कंट्राडिकान्स  कौर

 क्ल्क्पूजन  हैं।  बाई  एड  लार्ज  हमारे  जिले

 में  तभी  प्राय  जिनों  में  यह  प्रथा  नहीं  है,
 यदि  हमारे  श्न्प  दोस्तों  को  ग्राम  जगह  पर

 इसकी  जानकारी  है  वे  यदि  सरकार  के

 सामन  इसको  लाये)  तो  उसपर  प्रवीण

 कदम  उठाया  जायेगा  तथा  उसको  द्र  करने
 का  प्रयास  किया  जायेगा।

 छापने  रुरल  बेकस  की  ब्पस्था
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 कता  की  व्यवस्था  की  है  शर  कहा  हैं  सरल
 डेट्स  को  शापे  समाप्त  कर  देगे।  राज

 देहात  में  किसानों  को  खेती  के  लिए  और  शादी

 क्य रह  के  लिए,  हर  काम  के  लिए  कर्ज  चाहिए

 लेकिन  महाजन  उनको  कर्जा  देना'  नहीं  चाहते
 है।  यदि  बाप  उनके  लिए  टैक्स  की  सुविधा

 नहीं  देगे,  मंदि  बाप  उनकी  सहायता  के  लिए

 नहीं  पहुंचेंगे  तो  वह  परेशानी  में  पड़  जायेगे

 झआछिर  में  मजबूर  प्रौर  लाचार  हीकर  उनको

 महाजन  के  पास  जाना  पडता  है  और  कब  वह
 लोग  पहले  से  प्रचलित  सूद  से  भी  ज्यादा

 सूद  पर  कर्जा  देते  हैं।  इसलिए  देहातों  में

 इस  अवस्था  को  दूर  करने  का  उपाय  करना

 चाहिए।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इसका  समर्थन

 करता  हद

 MR,  CHAIRMAN:  Shri  P.  M.  Mehta:
 only  5  minutes.

 SHRI  P.  M.  MEHTA  (Bhavnagar):
 I  will  try.

 MR.  CHAIRMAN:  Let  me  tell  you
 that  we  have  to  conclude  this  today.
 The  hon  Minister  has  said  that  he
 would  hke  to  have  about  40  to  45
 minutes,  That  means,  we  must  finish
 the  debate  by  at  least  55  p.m.  There
 is  the  right  of  reply  also,  Then,  there
 is  the  next  Resolution  in  the  name  of
 Shr:  Unnikrishnan.  That  :s  also  to  be
 taken  up.  You  must  cooperate  Other-
 wise,  how  can  I  do  it?

 SHRI  P.  M.  MEHTA:  I  will  be  as
 brief  as  possible.

 Mr.  Chairman,  Sir  it  would  not  be
 out  of  place  :f  I  mention  that  this
 20-point  economic  programme  was
 announced  in  the  wake  of  Emergency.
 I  may  give  a  little  background  that
 before  the  announcement  of  the  20-
 point  economic  programme  the  econo-
 my  was  deteriorating  and  it  had  creat.
 @d  a  very  adverse  impact  on  the  wea-
 ker  sections  of  the  society.

 I  must  compliment  the  hon.  Mem-
 ber,  Shri  Bibhuti  Mishra.  He  s  a  sea-
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 soned  politician  and  he  hes  very
 timely  brought  this  resolution  for  dis-
 cussion  in  the  House;  because,  you
 ‘know  very  well  that  there  was  a  tirmne-
 pound  programme,  there  was  a  I8
 point  programme  and  several  other
 programmes  but,  as  he  has  rightly
 pointed  out  there  was  either  non-imple-
 mentation  or  desultory  implementa-
 tion  of  these  programmes.

 Now  the  time  has  come  when  we
 should  evaluate  the  total  ympact  of
 this  20  pomt  programme.  It  is  not
 reflected  m  the  general  economy  at
 present—as,  for  example,  in  agri-
 cultural  economy.  Now,  what  has
 happened  is  that  the  price  of  ह
 cultural  production  has  declined  but,
 at  the  same  time,  the  prices  of  inputs
 like  improved  seedg  fertilizers,  pesti-
 cides,  crude  oil  and  other  necessary
 mputs  have  not  comparatively  declin-
 ed  but,  in  some  cases,  have  even  gone
 up.  Therefore,  this  has  resulted  in
 non-economic  agricultural  operations,
 The  tillers  are  losing  today;  they  are
 not  getting  a  remunerative  price,  By
 this  I  don’t  mean  to  say  that  the  pri-
 ces  shall  be  rofised,  but  the  farmers
 should  be  given  the  facility  of  conces~
 sional  prices  so  that  they  can  have  a
 remunerative  price.  So,  agricultural
 economy  has  deteriorated  and  has  not
 improved.

 The  same  is  the  case  with  industrial
 economy,  Today,  as  far  as  taxtile
 mills  are  concerned,  day  to  day  mils
 are  being  closed  down,  Jute  mills

 are  in  the  same  condition.  There  is
 recession  in  automobile  industry  also
 and  in  rubber  jndustry  and  engineer-
 ing  industry  also.  Thousands  of  work.
 ers  have  been  laid  off  and  the  indust-
 rial  economy  today  is  not  in  good
 shape.  So,  this  is  my  second  point,
 that  the  impact  of  this  programme
 today  has  not  been  reflecteg  in  the
 general  economy  either  in  agriculture
 or  in  industry.

 Now,  I  would  like  to  make  one  or
 two  suggestions  regarding  this  20  point
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 programme.  Take  the  example  of
 distribution  of  land  to  the  landless
 labourers.  In  Gujarat  this  land-re-
 form  programme  was  %ver  long  ago
 and  we  are  distributing  land  and
 giving  some  other  facilities  also  to
 the  landless  labourers.  So,  I  want  to
 suggest  that,  for  this  point  and  other
 points  also,  there  mus;  be  a  package
 deal  for  all  the  points,  including  dis-
 tribution  of  land  tc  the  landless
 Yabourers.  At  the  same  time,  yqu
 must  plan  to  give  them  equipment
 amd  financial  assistance.  You  must
 supply  them  with  small  tractors  etc.
 on  hire  and  give  them  financial  as-
 sistance  also  so  that  he  can  till  the
 Jand  and  it  will  not  remain  unculti-
 vated.

 So  also  with  electricity.  You  must

 chalk  out  a  programme.  When  you
 are  developing  backward  areas,  you
 must  give  priority  to  giving  energy
 and  power  to  these  areas.  Today  what:
 is  happening?  Even  where  the  fields
 are  electrifieg  and  the  pumps  are
 working,  they  are  not  getting  enough
 power  of  energy  for  their  own  irriga-
 tion.  Therefore,  for  the  new  program-
 me  all  these  details  should  be  worked
 out,  and  the  package  deal  for  each
 point  should  be  worked  out  and  im-
 plemented,  so  that  it  can  bring  about
 some  results.

 Now,  what  is  going  on?  Let  us  axa-
 mine  the  political  aspect  also.  With
 regret  I  say  that,  instead  of  laying
 emphasis  on  the  implementation  and
 labouring  hard  for  that  in  the  rural
 areas,  what  they  are  doing  is  that  they
 are  only  raising  a  chorus  praising  the
 20-Point  Programme;  sometimes,  it  is
 reduced  to  a  flattery.  If  that  is  not
 stopped,  I  assure  you  this  Programme
 is  bound  to  fail.  This  Programme  is
 mot  meant  for  flattery  or  praising,
 but  for  actual  implementation.

 SHRI  M,  RAM  GOPAL  REDDY
 (Nizamabad):  We  are  doing  that,
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 SHRI  P,  M.  MEHTA:  Certainly  not.

 The  Mover  of  the  Resolution  has
 rightly  pointed  out:

 “This  House,  while  expressing  its
 deep  appreciation  of  the  20-pdmt
 Programme  initiated  by  Goverf-
 ment,  notes  that  its  implementation
 at  the  State,  district,  block  and
 village  level  has  not  been  quite
 satisfactory  so  far  and,  therefore,
 recommends  that  necessary  steps
 may  be  taken  by  Government
 immediatly  to  remove  all  legal  and
 administrative  hurdles  in  the  im-
 plementation  of  the  Programme.”

 What  are  the  legal  lacunae?  These
 should  also  be  included  in  the  package
 deal.

 Lastly  I  may  say  that,  in  the  State
 of  Gujarat  we  are  imptementing  not
 only  the  20-point  Programme  but
 more  progressive  programmes;  the
 Government  of  Gujarat  is  implement-
 ing  this  20-point  Programme  plus  vari-
 ous  other  programmes;  we  have  tre
 62-point  Programme  and  we  are  im-
 plementing  it.  Therefore  I  can  say
 that  we  are  one  of  those  who  are
 already  implementing  this  Programme.

 ramme,

 थी  ह  राम  बोपारा  रेडडी:  (निनामा-
 बाद)  मनाती  जी,  यह  इमरजेंसी  का

 ऐलान  कुछ  भी  नहीं  होता,  उप  का  मतलब

 कुछ  भी  नही  होता  सरवर  यह  20  सूती  ग्राफिक
 कार्यक्रम  नहीं  होता  ।  इस  से  पहले  किसान
 बैंक  के  पीछे  फिरता  था,  लेकिन  आज  बैंक
 वाले  किसान  के  भाथ  फिर  रहे  है।
 एक  जमाना  था  जब  'किसान  पानी  के
 रास्ते  नदी  को  जाता  था,  दाज  नदी  का  पानी
 फ़सानों  के  खेतों  में  पहुच  रहा  है।  हर
 आदमी  मेहनत  से  काम  कर  रहा  है  मेहनत
 करना  लोगों  की  आदत  होती  जा  रही  है  1
 जो  हडेत्म  पैदा  करने  वाले  थे  बह  लोग  थोड़े
 दिनों  के  लिये  अपने  देश  से  मे  रहा कर  हैं  t
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 अमर  हिल्स  छोड़  कर  वह  मेन  हट्रीम में
 शामिल  हो  जाते  तो  देश  का  कल् प्राण  होता।

 हारे  झाग्घ  प्रदेश  क ैचीफ  मिनिस्टर,
 श्री  बेगम  राव  ने  पालिपामेट  कौर  असेम्बली
 अम् बस  की  एक  कमेटी  बनायी  है  जा  20

 20  सूत्री  आधिक  कार्यक्रम  की  देख  भाल  करेगी।

 यहा  झा  कर  यह  कहना  कि  स्टेट  में  वाम  नहीं

 हो  रहा  है  तो  मे  उस  एम०  पी०  महोदय  से

 पूछता  चाहता  ह्  कि  वहा  के  चीफ  मिनिस्टर
 को  क्‍या  उन्होंने  यह  बात  बनायी  ?  जरगर
 उन्होंने  कुक  ऐक् गत  तड़ी  लिया  त  प्रम
 मिनिस्टर  को  इन्फ़ो  क्या *  शब  पालिका-
 मेट  में  कहना  कि  कुछ  भी  स्टेट  भें  नहीं  हा  रहा
 है,  बिल्कुल  गलत  है।  हमारे  चोट  मिनिस्टर,
 श्री  वेंगल  राव  ने  सरकारी  ज्मीन  का  पुरा
 का  पूरा  बटवारा  किया  है  दिसम्बर  i975

 तक/  सीलिंग  से  ज्यादा  जा  जमीन  निकलने
 वाली  है  उस  के  बटवारे  का  इंतजाम  भी

 जून,  976  तक  खत्म  हो  जायेगा  |

 श्री  मुजरिम!  जमो  चु रहमान  (विशन गज)  :

 रेग्यूलेशन  का  जो  आपरेटिव  रोशन  है,
 वह  यह  है

 That  necessary  steps  should  be
 taken  by  the  Government  to  remove
 all  legal  and  administrative  hurdles
 ain  the  implementation  of  the  prog-
 Tamme

 मैंबर्ज़  करना  चाहता  ह  कि  जब  तक  आप

 कास्ट्रंटयूग़न  को  एमेंड  नहीं  क्रेग  उन  बदल
 तक  इस  प्रोग्राम  का  इम्पलमिटेशन  होना
 मुश्किल  होगा  stare  are  एडमिनिस्ट्रेटिव
 हुडेल्स  जो  फि  डिस्ट्रिक्ट  लेबल  पर  प्रोग्राम
 को  इम्पलीमेट  करने  में  जाती  है  उन  को  दुर
 करने  के  लिए  श्राप  को  काएटीट्रपूशन  को
 एमेड  करना  होगा  वैसे  हम  डिस्ट्रिकट  लेवल
 पर  कोशिश  कर  रहे  है  कि  यह  काम  हो  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  में  जा  20  सूत्री
 कार्यक्रम  का  लास्ट  बट  बम  भाइटम  वी कर
 सेक्  की  मदद  करने  के  बारे  मे  है,  जव  के
 आरे  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  इस  में  मुस्लिम
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 म्राइनोरिदी  कम्यूनिटीज  का  इन्बास्ममेट
 हो,  हरिजन  और  बैकवर्ड  क्लासेज  का

 इन्वाल्वमेट  ैं  शौर  प्ादिवासिपों  का
 इन्बाल्वमेंट  हो।  बिहार  स्टेट  मे  इस  छोटे
 से  पीरियड  मे  काफी  काम  हुआ  है।
 वहा  पर  गरीबा  मे  जमीन  बाटी  गई  हैं,
 मकान  बनाने  के  ये  जमोन  के  पदुटे  दिय
 गय  है  और  ला  एण्ड  आकर  की  सिच्युएशन
 को  ठीक  किया  गया  है  ।

 आखिर  में  मैं  यह  गुजारिश  करूगा  कि
 सरकार  को  इस  बात  का  निश्चय  करना  चाहिए
 कि  द्य  प्रोग्राम  को  उम्पलीमेटे  करने  के
 लिए  कास्टोट्यूजन  को  तुरन्त  बदलना  चाहिए
 जित  से  कि  वह  प्रवास  का  कास्टीटबूशन  हो
 सके  शौर  लोगो  की  सड़ी  ख़िदमत  हो  सके  t
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 सभापति  जी,  जो  प्रस्ताव  मिश्र  जी  ने
 रखा  है,  उस  का  मैं  समर्थन  करता  हूं
 और  जस  सम्बन्ध  मे  कुछ  थोड़े  से  मुझाव
 देना  चाहता  हू

 20  सूत्री  कार्यक्रम  को  गर  सही  ढंग

 मे  अमल  से  लाया  गया  तो  जितने  बोकर
 सब शन  हैं  उत  को  ही  लाभ  होते  वाला  हैं

 खास  तोर  से  भूमिहीनों  को  जमीन  देते
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 वक्‍त  इस  बात  का  स्याल  रखा  जश  कि
 उन  को  इतनी  जमीन  दी  जाए  ताकि गह
 अपना  जीवन  निर्वाह  कर  सकें  7  ढाई
 एकड  या  तीन  एकड  जमीन  से  बहू  कुछ
 नहीं  कर  सकने  और  इस  का  नतीजा  यह
 होगा  कि  जो  बड़े  जमादार  हैं  वह  उन  के
 हाथ  में  चली  जाएगी  शौर  उन  से  वह  उस
 जमीन  पर  काश्त  करवाएंगे  ।  इसलिए
 इतनी  जमीन  उन  को  देनी  चाहिए  कि
 उन  वा  गुजर-अमर  हो  सके  |

 दूसरी  बात  मैं  घर  बनाने  के  सम्बन्ध
 से  कहना  चाहता  हु।  घर  कुछ  बताए
 जा  रहे  है  लक्की  कई  जगह  कमजोर  घर

 बनाएं  जा  रहे  है  कौर  ऐसे  घर  बनाने  से
 कोई  ज्यादा  फायदा  उन  को  नही  होगा  ।
 घर  बनाने  मे  जो  मटीरियल  लगता  है,
 जो  सामान  लगता  है  वह  भ्रच्छे  किस्म  का
 उन  को  दे  दिया  जाए  ताकि  अच्छे  घर
 वे  बना  सके  शर  कम  से  कम  चार  पात्र
 साल  तक  रह  सके।  बाद  से  बेबो  से

 ऋण  ले  कर  या  दूसरी  सहायता  ले  कर  के
 अपने  घर  बना  सके  तो  अच्छा  होगा  t

 तीसरी  चीज़  बेरोजगारी  के  सम्बन्ध  भें

 कहना  चाहता  ह  |  बेरोजगारी  बढती

 जा  रही  है।  इसके  लिए  उपाय  यह  है

 कि  देहाती  में  ज्यादा  से  ज्यादा  कारखाने

 श्राप  खोले  ताकि  देहातों  से  शहरों  की

 शोर  लोग  रोजगार  के  लिए  न  दौडे  ।

 अक्सर  कारखाने  शहरा  की  तरफ  खोले

 जाते  है।  इससे  शहरो  की  आबादी

 बढती  जाती  है  शौर  बेरोजगारी  का  हल
 गाव  मे  नही  निकलता  है।  गव नं मेट  को

 चाहिए  कि  वह  ज्यादा  से  ज्यादा  कारखाने

 देहातों  में  खोले  ताकि  वहा  के  लोगों  को

 रोजगार  मिल  सके

 चौथा  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  एक  ही  घर  के  लोगो  को  एक  से  ज्यादा

 नौकरी  नदी  जाए  श्लोक  एक  घर  में  एक
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 आदमी  को  ही  नौकरी  मिले  तो  भक्त  होगा  ।

 इससे  दूसरे  लोगों  को  चित्त  मिल  सकता  है।
 कब  तो  यह  होता  है  कि  एक  घर  में  से  तीन

 सीन  और  चार  जार  लोगों  को  नौकरों

 मिल  जाती  है,  जिस  से  दूसरे  लोगों  को

 एक  घर  में  एक  को  नौकरी  नहीं  मिल

 पाती  t

 प्राचीन  में  मैं  यह  कहना  वबा हूंगा  कि

 किसानों  को  कहा  जाता  है  कि  उत्पादन

 ग्बढ़ाझों  ।  उत्पादन  बढ़ना  जरूरी  है  लेकिन
 उन  की  कीमत  न  घटे,  यह  थी  देखना

 चाहिए  ।  इस  के  अलावा  यह  भी  देखता

 व्वाहिए  कि  किसानों  को  जो  चीज़े  मिलती

 है  जैसे  कि  कोलिन  घायल  है  शीर

 खाद  इत्यादि  चीजे  है,  बे  इतनी  महंगी

 हो  गई  है  कि  किसान  को  खरीदना  मुश्किल
 हो  जाता  है  ओर  किसान  जो  शीरानी  चीज़ों

 का  उत्पादन  करता  है  उस  को  कम  भाव
 मे  देना  मुश्किल  हो  जाता  है+  इसलिए
 यह  जरूरी  है  कि  उमर  की  चीज़ो  की  कीमतों
 का  एक  लेबिल  कर  दीजिए  ताकि  कीमत  का

 संतुलन  रहे ।  उश  के  साथ  ही  जा  चीजे
 उम  को  खरीदनी  पड़ता  है  जैसे  कि  तेल

 है,  खाद  है  कौर  दूसरी  चीज़े है,  उन  के

 दाम  भी  फिक्स  कर  दीजिए  ताकि  किसान

 'को  सुविधा  हो  शक  ओर  किसान  को  ज्यादा

 पैदावार  करने  मे  हिचकिचाहट  न  हो
 fata  का  इस  बात  की  गारंटी  होनी

 चाहिए  कि  जो  माल  वह  पैदा  करता  है,
 उसका  दाम  उस  को  सहा  मिलेगा  1

 जब  ऐसा  होगा,  तभी  वह  उत्पादन
 ज्यादा  बढ़ा  सकता  है

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  ह ठ  प्रस्ताव  का
 समर्थन  करता  हू

 MR.  CHAIRMAN:  The  time  fixed
 for  this  Resolution  is,  m  fact,  over.
 If  it  is  the  sense  of  the  House  that
 the  time  should  be  extended,  both  the
 hon.  Minister  and  the  mover  of  the
 Resolution  will  get  some  time.  I  think,
 we  can  extend  it  by  40  minutes,

 wa
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 wt  सुखदेव  प्रसाद  बर्मा  (नवादा)  :
 में  प्रस्ताव  करता  हू  :

 “कि  इस  सकता  के  लिए  निर्धारित  समय
 को  40  मिनट  कौर  बढ़ाया  जा?”

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  the  time  allotted  for  this
 Resolution  be  extended  by  another
 forty  minutes.”

 The  motion  was  adopted,

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PLANNING  (SHRI
 I,  छू,  GUJRAL):  I  am  grateful  to  you
 for  giving  me  an  opportunity  to  in-
 tervene  in  this  very  worthwhile
 debate  both  now  and  two  weeks  ago.

 I  have  noticed  a  great  deal  of  enthu-
 siasm  on  the  part  of  the  hon.  Members
 to  participate  in  this  debate  and  I
 think  you  will  agree  and  the  House
 will  agree  that  in  the  context  of  this
 discussion,  we  have  achieved  a  great
 deal.  I  particularly  wish  to  thank  my
 senior  colleague  and  friend,  Shri
 Bibhuti  Mishra  who  was  responsibie
 for  giving  us  this  opportunity  for  dis-
 cussing  this  programme,

 The  programme  announced  by  the
 Prime  Minister,  I  feel,  has  given  this,
 a  new  orientation  and  I  mention  it
 because  it  constitute  an  action  pro-
 gramme  intended  not  only  to  galyanize
 the  causes  of  growth  but  also  to  effec-
 tively  involve  the  working  classes  and
 the  community  as  a  whole  in  the
 mainstream  of  development.

 The  programme  has  in  fact  set  im
 motion  the  thinking  and  its  transla-
 tion  into  practice  needs  a  re~orienta-
 tion  in  our  approach  to  various  pro- blems.

 I  think  in  this  House,  particularly
 in  the  Parliament,  we  have  reason
 to  be  very  grateful  to  the  vision  of
 the  great  leader  of  our  country,  Pa.
 dit  Nehru,  whose  vision  gave  us  the
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 planning  process  of  thig  country  and
 thinks  to  the  planning  process,  what.
 ever  we  have  achieved  in  this  coun-
 try  in  the  last  25-30  years  is  primari-
 ly  due  to  his  vision.  His  vision  gave
 us  the  approach  and  orientation  and
 with  the  planning  process,  the  coun-
 try  has  improved  and  grown  to  its
 present  stature.  I  will  not  take  the
 time  in  trying  to  give  you  the  figures
 ag  to  how  the  country  has  developed
 because  all  the  learned  members  here
 know  better  than  I  do  how  proud  we
 can  be  of  our  achievements.  But  /
 will  try  to  draw  your  attention  to  one
 aspect  of  our  life  and  that  is  agricul-
 ture.

 Rightly  one  of  my  very  learned  fri-
 ends  mentioneg  that  this  is  a  country
 whose  population  primarily  depends
 on  agriculture  and  our  production
 process  and  Our  economy  also  basi-
 cally  depend  on  what  is  the  shape  and
 phase  of  agriculture  in  this  country
 Sometimes  we  have  been  made  to  be-
 lieve,  thanks  to  the  propigandi  3t
 those  who  do  not  have  faith  in  this
 country’s  economy  and  in  what  it  has
 achieved,  that  in  agriculture  we  have
 stagnated  and  we  have  not  grown,
 Sometimes,  it  is  good  because  it  re-
 minds  us  of  the  goog  thing.

 Let  us  remind  ourselves  of  the  fact
 that  during  the  period  itself,  we  have
 more  than  doubled  the  production  of
 foodgrains,  When  the  Plan  started  if
 I  remember  correctly,  our  production
 used  to  be  of  the  order  of  52  million
 tonies.  To-day,  we  are  thinking  in
 terms  of  110,  2  or  34  million  ton-
 nes.  It  is  not  a  mean  achievement
 because  it  basically  means  that  the
 country’s  rate  of  growth  in  agricul.
 tural  production  has  been  of  the  or-
 der  of  267  per  cent  compound  rate
 of  growth.

 This  is  something  which  has  not
 been  achieved  by  many  countries,  not
 only  in  the  developing  world  but  also
 in  the  developed  world.  We  are  hor-
 ing  that  at  the  end  ofthe  Filth  Plan—
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 ang  that  is  our  target—we  should  be
 in  a  position  to  produce  340  million
 tonnes  of  foodgrains.  If  we  talk  in
 terms  of  the  rate  of  growth  which
 oan  take  us  to  40  million  tonnes,
 it  obviously  means  that  we  must  have
 a  fresh  look  into  the  maz  inputs,  in.
 puts  both  in  the  sense  of  what  we
 commonly  call,  agricultural  inputs
 like  fertilisers  and  water  but  also
 we  must  think  in  terms  of  human  in-
 puts.  We  do  realise  and  eppreciate,
 I  hope,  that  unless  we  realise  the  ma-
 jor  human  productive  force,  till  then,
 a@  major  change  in  our  agricultural
 scene  will  not  come  and  I  think  that
 is  why  there  is  a  great  deal  of  empha-
 sis  in  the  Twenty  Point  Programme
 on  the  man-—~land  relationship,  we
 have  got  to  keep  in  mind  a  fact
 that  apart  from  this  aspect  of  human
 injustice  which  is  basically  involved,
 if  we  are  really  keen  that  production
 in  agnculture  should  grow  and  in-
 crease,  ther,  it  is  very  important  that
 for  us  to  realise  and  appreciate  that,
 ultimately  jt  is  the  man  who  produces
 the  goods,  it  i,  the  man  who  produces
 cereals,  it  is  the  man  who  produces
 cotton  ang  other  agricultural  produce
 and  u..iess  the  man  who  is  working  on
 the  soil  knows  that  what  he  produces
 will  go  to  him  ultimately  and  the  re-
 sult  of  his  sweat  and  labour  is  not
 going  to  be  taken  away  by  somebody-
 else,  till  then  he  is  not  able  to  put-
 forth  the  verv  best  in  him  Therefore,
 {  think  this  is  the  basic  approach  of
 the  twenty-point  programme  that  we
 must  look  at  those  factors  in  detail
 which  have  arrested  these  human  fac-
 ters  vr  hich  contribute  to  growth  ang
 which  contribute  tov  ards  the  picking
 up  of  agriculture  I  am  not  saying
 anything  profound  or  anything  very
 unusual  when  I  say  this  thing  that
 both  the  voke  of  the  tradition  and  the
 cruelty  of  hislory  has  now  to  be  un-
 done.  Unless  we  are  in  a  position  to
 do  this,  we  should  forget  our  targets.
 No  amount  of  fertilisers  and  ४0
 amount  of  input  in  irrigation  will
 achieve  results.  Sometimes,  in  inmoa-
 cence,  we  are  made  to  believe  only  as
 if  land,  farms,  tractors,  fertilisers,  good
 seeds  get  us  results,  To  an  extent  they
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 do,  But  ultimately  and  basicatly,  4
 fs  the  humanefactor  which  matters.
 Again,  I  may  repeat,—it  is  relation-
 ship  with  lang  which  matters.

 Our  history,  unforunately  has
 given  g  taw  deal  to  many  of  our  fel-
 low  citizens.  One  of  the  raw  deals  by
 the  British  to  our  farming  community
 was  in  the  heartland  of  India  what?
 is  called  ‘permanent  settlement’.  What
 dose  permanent  settlement  mean?
 Permanent  settlement  basically  means
 nothing  else  except  that  both  land
 and  man  were  given  on  lease  to
 somebody  so  that  they  become  perpe~-
 tual  slaves.  This  played  havoc  with
 us.  It  played  havoc  with  our  socicty
 socially.  It  playeg  havoc  with  our
 production  ang  productivity.  It  played
 havoc  with  man’s  vision,  man’s  exis-
 tence.

 Now,  we  realise  another  aspect  of
 it.  Since  permanent  settlement  came
 in  the  country,  all  the  records  were
 not  available.  We  are  not  able  to
 decide  to-day,  who  owned  which  land
 and  when?  How  was  the  land  taken
 away?  Even  the  land  revenue  re-
 cords  were  not  available.  Therefore,
 when  we  talk  in  terms  of  land  re-
 forms,  we  have  to  lay  a  great  deal  of
 emphasis  on  completion  of  those  re-
 cords  That  is  why  both  as  a  part  of
 the  twenty-point  programme  and  as
 a  part  of  the  planning  process,  we  are
 laying  a  great  deal  of  emphasis  on
 completion  of  these  records.  in  this
 year’s  plan,  in  the  next  year’s  plan,
 in  the  last  year’s  plan,  we  are  ailo-
 cating  adequate  funds  to  the  States
 80  that  they  quickly  complete  the  re-
 cords  Because,  once  the  records  are
 complete,  land  distribution  will  be-
 come  rational,  just,  correct  and  as  it
 hould  be.  I  think  that  is  the  essence

 and  the  fundamental  on  which  we  can
 proceed.  Only  then  it  is  possible  for
 us  to  distribute  land  adequately.

 The  secong  step,  of  course,  is  that
 not  only  the  land  records  must  be
 completed,  but  we  must  get  rid  of
 the  evil  of  crop  sharing  as  soon  we
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 possibly  can.  In  @  way,  it  is  a  part
 of  the  same  thing  about  which  we
 were  talking  just  now.  Crop  sharing
 ultimately  means  that  the  man  who
 labours  gives  away  half  or  more  then
 a  half  to  the  man  who  has  no  other
 entitlement  except  that  at  one  time  in
 history  he  was  able  t©  usurp  his  or
 their  right.  To-day  they  own  4,000
 acres  or  40  acres  and  they  remain
 absent  from  the  lend.  They  think
 they  have  a  right  to  take  away  the
 share  of  the  crop,  simply  because  at
 one  stage  in  history  they  were  इदि फि"
 ger  than  those  who  were  deprived.
 Crop  sharing  must  end  not  only  gs  @
 part  of  social  injustice  but  as  an  on
 sential  ingredient  for  more  produc-
 tion.  Unless  the  man  who  produces
 knows  that  all  that  he  will  harvest
 will  go  to  him  for  his  own  children
 and  his  family,  you  cannot  expect
 the  best  out  of  him.  That  &  why  the
 earlier  we  get  rid  of  it,  the  better.

 I  doe  not  want  to  talk  about  land
 ceiling  to-day.  ‘Very  fortunately,  in
 India,  the  national  consensus  has  now
 emerged  about  land  ceiling.  I  think
 that  phase  is  over—how  many  acres
 should  be  the  ceiling,  whet  is  econe-
 mic  unit,  etc,  etc.  So,  I  will  not  take
 your  time  on  that.  Since  national
 consensus  exists  On  that,  we  have  to
 now  Sive  a  visible  push  to  see  to  it
 that  land  is  distributed.  Fortunately,
 since  the  twenty-point  programme  im-
 plementation  started  and  aiso  last
 year  some  visible  results  have  been
 achieved,  some  of  my  friends  have
 compleined  that  the  implementation
 is  not  as  good  as  it  should  be.  Per-
 haps,  they  are  right.  Perhaps,  it
 does  need  more  push.  Perhaps,  it
 does  need  more  looking  after.  Per-
 haps,  it  needs  more  supervision  on
 the  part  of  those  who  ate  in  political
 life,  because,  ultimately,  we  must  re-
 member  one  thing—no  social  change
 is  ever  brought  by  any  bureaucracy
 anywhere.  Let  us  remember  the  fact
 that  the  bringing  in  and  ushering  in
 of  the  new  change  and  social  trans-
 formation  ig  our  responsibility.  We
 have  been  held  responsible  by  our
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 people  atid  we  havg  been  given  this
 charge  to  bring  gq  social  change.  As
 persons  following  the  legacy  of  Gan-
 dhiji  and  Nehru  we  must  keep  in
 mind  the  fact  that  any  social  revolu-
 tion  which  has  to  come  in  the  country
 has  to  be  ushered  in  by  those  who
 have  taken  the  pledge  to  stand  by  the
 people  and  I  hope  that  we,  whether
 sitting  on  this  side  of  the  House  or  on
 that  side  of  the  House,  having  the
 totality  of  public  life  in  the  country,
 believes  and  I  hope,  rightly,  that  we
 must  usher  in  that  change.  For  the
 last  20  or  25  years,  if  the  results  were
 limited  they  were  basically  beeause  of
 the  fact  that  we  thought  that  revolu-
 tion  could  be  command  performance.
 Social  revolution  can  never  be  com-
 mand  performance.  Social  revolutions
 are  alwayg  ushered  in  by  those  who
 have  participated  in  the  social  revo-
 lution  itself  irrespective  of  their  own
 interests.  And  that  is  why  even  when
 the  results  achieved  are  limited  it  will
 serve  no  purpose  if  we  stand  in  this
 House  ang  only  keep  on  criticising
 the  bureaucracy.  It  is  not  bureau-
 cracy's  rule,  which  we  must  all  real-
 ise.  I  agree  with  a  friend  of  mine
 who  just  now  said  that  it  is  ultimately
 a  social  movement,  a  political  move-
 ment,  a  movement  which  we  must  all
 need,  which  will  bring  in  results  And
 that  is  why,  whether  we  talk  in  terms
 of  land  reform  or  we  talk  in  terms  of
 social  transformation,  basically,  it  is
 very  important  for  us  to  realise  and
 appreciate  that  nobody  else  can  play
 our  role.  And  we  cannot  bring  in  re-
 volution  by  proxy.  Revolutions  have
 to  be  brought  in  by  offering  our  own
 sweat,  Our  OWn  labour,  our  own  effort,
 our  own  blood,  if  need  be  and  that  is
 why  it  is  essential  that  we  must  parti-
 cipate  in  this  endeavour.

 Now,  having  said  this,  I  may  say
 that  results  are  being  achieved  even
 then  and  the  figures  given  to  me  show
 that  till  about  the  middle  of  Decem-
 ber,  the  tota]  acreage  taken  posses-
 sion  of  in  various  States  was  of  the
 order  of  about  8,04,300.  The  land  dis-
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 tributed  was  of  the  order  of  1,18,429
 acres.  The  reeults  ate  worthwhile
 mentioning.  When  we  take  the  claims
 which  have  now  heen  filed,  both  on
 voluntary  basig  and  on  officia)  initia-
 tive,  the  same  ig  quite  substantial.
 The  figures  with  me  ghow  that  till  the
 end  of  December  approximately
 881,713  returns  have  been  filed  volun-
 tarily  and  2,21,049  have  been  filed
 on  officia}  initiative  gnd  the  total  area
 declared  surplus  was  of  the  order  of
 6,09,659  acres.  Thig  is  the  total  of  all
 the  States  about  which  I  have  the
 figures.  But  I  am  sure  this  figure  wil!
 mount  up  because  these  are  not  the
 totally  comprehensive  figures.

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY
 (Nizamabad):  This  is  ceiling  land
 which  is  coming  under  ceiling.  You
 are  giving  such  a  figure.  They  are
 Government  lands  which  have  been
 distributed.

 SHRI  I.  K.  GUJRAL;  I  am  talking
 of  land  reforms.  I  am  talking  of  those
 lands  for  which  returns  have  been
 filed  ang  talking  of  those  lands  which
 have  been  partly  distributed.  But  I
 am  told,  the  progress  of  distribution
 will  catch  up  considerably  from  now
 onwards  and  I  hope  by  the  time  we
 meet  next  time  in  the  House,  per-
 haps  I  will  be  in  a  position  to  give
 more  worthwhile  figures.

 I  hope  the  House  will  agree  with
 me  that  mere  distribution  alone  does
 not  solve  the  problem.  Land  can  be
 distributed,  it  should  be  distributed,
 but  we  are  primarily  giving  land  to
 those  who  have  been  deprived  for
 ages.  Ang  deprivation  ha,  many
 facets  and  we  rightly  call  it  poverty
 also.  Poverty  also  means  that  the
 man  who  has  been  given  land  does
 not  know  what  to  do  with  it,  he  does
 not  even  have  a  pair  of  bullocks,  He
 does  not  know  how  to  buy  fertilizers
 because  he  does  not  have  the  money.
 He  cannot  get  water.  He  cannot  sink
 a  tube-well,  He  cannot  get  electri-
 city,  he  does  not  have  the  money,  So,
 when  we  think  in  termg  of  doing  a
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 new  social  justice,  and  if  I  may  use
 ‘the  word,  ‘new  social  deal’,  it  is  very
 important  for  us  to  remember  that  we
 think  in  terms  of  total  package  deal.
 A  man  should  not  get  only  land,  but
 he  must  have  adequate  means  to  get
 these  problems  also  solved.

 And  that  is  why  we  are  thinking  in
 termg  of  having  a  new  rural  credit
 policy.  New  rural  credit  policy  means
 cooperative  credit.  It  also  means  new
 social  credits  availability.  And  that

 is  why  it  must  catch  up.  Again,  more
 important  than  making  the  institu-
 tional  credit  available  ia  the  political
 vigilance  and  unlesg  the  political  vigi-
 lance  ig  available,  the  deprived  which
 is  uneducated,  the  deprived  who  has
 never  learnt  to  get  his  dues  will  never
 be  able  to  get  it  and,  unless  at  the  so-
 cial  and  local  village  level,  people  are
 available  to  look  after  his  interests,
 he  will  never  be  able  to  get  it.  There-
 fore,  I  feel  that  some  beginnings  have
 been  made—some  negative,  some  posi-
 tive.  I  mentioned  the  positive  also,  I
 would  also  like  to  mention  the  nega-
 tive.  The  negative  is  the  20  point
 programme.  It  talks,  for  instance,  of
 wiping  off  the  debts.  But,  what  is
 the  debt  after  all?  The  debt  in  rural
 life  for  the  poor  man  is  not  the  money
 that  he  took  but,  it  is,  by  and  large,
 the  overchargeq  interest;  it  is  by  and
 large  the  price  that  he  pays  by  his
 ignorance;  it  is  by  and  large  the  price
 that  he  pays  because  he  is  unable  to
 ‘defend  himself;  it  is  by  and  large  a
 phase  of  social  inequality.  Add  that
 igs  why  when  we  talk  in  terms  of  wip-
 ing  off  of  his  debts,  I  think,  in  a  way,
 ‘we  are  also  trying  to  let  him  stand
 up  and,  after  centuries,  demand  his
 own  right.

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY:
 Can  you  not  ban  the  private  lending?

 SHRI  I.  K.  GUJRAL:  Banning  is
 not  difficult.  The  amount  is  subsidis-
 ed  by  the  social  institution.  Now,  social
 institutions  cannot  be  wished  overnight.
 Social  institutions  have  to  be  built  in
 gradually.  And  that  is  where  the
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 work  at  the  local  level  will  have  to
 be  done.  Even  in  the  centre  and  the
 State  capitals  if  we  decide  that  the
 social  institutions  for  credits  will  be
 available,  they  will  not  work  effec-
 tively  then  unless  you  and  I  and  the
 colleagues  sitting  here  roll  up  our
 sleeves  and  say  that  we  will  stand  up
 in  the  village  and  see  to  it  that  the
 man  gets  his  dues,  the  money-lender,
 whether  he  ig  there  or  not,  will  not
 be  able  to  exploit  the  man.  Whether
 you  abolish  it  or  not,  there  is  always
 a  way  of  doing  it.  Only  if  the  social
 need  and  the  social  availability  are
 married  together,  the  private  interest
 comeg  in.  But,  if  we  do  not  allow  this
 unhealthy  marriage  to  be  formed,  then
 it  ig  very  very  significant  for  us  to
 realise  that  this  institution  will  end.
 In  the  same  context  and  in  the  same
 breath,  I  would  also  like  to  mention
 about  bondeg  labour.  Bonded  la-
 bour,  we  all  know  should  end.  We
 realised  to  our  shame  after  30  years
 of  freedom  and  we  woke  up  and
 thought  that  some  of  our  fellow  citi-
 zens  were  still  in  the  bonded  labour
 which  is  another  respectable  name—
 not  respectable,  there  is  another  name
 —for  human  slavery.  I  do  not  know
 how  long  we  tolerated  it  and  why.  I
 am  glad  that  this  twenty-point  pro-
 gramme  hag  focussed  on  this.  Legis-
 lations  have  been  passed.  But,  legis-
 lations  along  cannot  solve  the  prob-
 lem.  At  the  grassroots,  we  have  to
 see  that  each  Indian,  wherever  he
 may  be—whether  he  is  an  Adivasi  or
 Harijan  and  whether  he  is  a  Jandless
 labourer  or  anyone  and  in  whatever
 name  of  culture  ang  of  our  tradition,
 he  who  is  subject  to  work  for  others
 is  released  from  there.  That  is  what
 We  must  see  to  and  that,  I  think,  is
 one  of  the  basic  points  of  emphasis
 to  the  twenty-point  programme.

 Sir,  I  must  also  say  that  this  entire
 packet  of  inputg  will  create  a  social
 environment  and  socia]  problem  of  a
 different  nature  and  to  some  of  which
 I  am  drawing  your  attention.  A  hump
 in  our  production  has  now  come,  We
 have  decided  for  ourselves,  and,  right-
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 ty  so,  in  the  Plan  that  by  the  end  of
 the  Fitth  Plan,  our  foodgrains  pro-
 duction  should  be  440  million  tonnes.
 Now,  we  must  work  backwards—what
 will  these  ३40  million  tonnes  give  us
 and  how  much  of  fertiliser,  how  much
 of  irrigation,  what  type  of  man  and
 land  relationship,  how  much  of  elec-
 tricity,  how  many  tube  wells  there
 should  be.  And  that  is  where  the
 Plan  has  tried  to  plug  in  the  holes.

 Some  of  my  friends  have  drawn  my
 attention  in  the  debate  to  the  prob-
 lem  of  fertilisers.  Fertiliser,  unfor-
 tunately,  has  been  one  of  our  diffi-
 culties  because  it  is,  88  you  all  know,
 by  and  large  petroleum-based  and
 with  the  new  inflationary  pressures
 that  we  were  faced  with  the  prices  of
 fertiliser  also  went  up.  That  is  why
 the  difficulty  arose.  Therefore,  when
 we  had  to  raise  the  price  in  1974,  it
 was  primarily  raised  because  we  had

 to  import  a  very  expensive  thing  and,
 if  we  had  not  raised  the  pric2  at  that
 time,  the  element  of  subsidy  in  the
 buaget  would  have  been  of  the  order
 of  Rs.  400  crores.  s!

 Now  there  was  no  escape  from  it
 To  an  extent  the  prices  were  raised,
 but  even  after  raising  and  revising
 the  prices,  the  subsidy  still  continues
 and,  fertiliserg  today,  are  subsidised
 to  the  extent  of  Rs.  40  crores.  The
 national  budget  bears  the  brunt  of  ४
 and  that  is  where  Rs.  40  crores  have
 to  be  found.  I  must  say  although  the
 subsidy  is  there  the  consumption  of
 fertiliser  has  gone  down  and  we  have
 to  see  to  it  that  the  fertiliser  con-
 sumption  does  not  go  down.  In  the
 same  context  I  must  mention  that  in
 food  our  foog  targets  have  to  be  con-
 siderably  checked  up.  The  progres’
 is  being  sustained  and  the  production
 is  picking  up  but  I  hope  we  will  be  in
 8  position  to  turn  it  into  a  permanent
 habit  rather  than  a  periodical  hap-
 pening  and  unless  we  are  able  to  do
 80  the  problem  will  not  be  solved.  Sir,
 I  might  also  mention  that  the  pro-
 ecurement  about  which  doubts  have
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 been  expressed  is  going  of  sutisfec-
 tory.  Yn  this  kherif  crop  elaborate
 arrangements  have  been  made  for
 procurement  and  by  the  end  of  De-
 tember  1995  about  76  lakh  tonnes  of
 kharif  cereals  has  been  procured  us
 against  i4  lakh  tonnes  in  the  same
 period  last  year.  Therefore,  if  there
 is  any  doubt  about  procurement  of
 foodgrains  we  must  not  get  worried
 about.  The  targets  will  be  kept.  Sir,
 not  only  should  we  procure  for  our
 consumption  but  we  must  also  move
 towards  building  up  buffer-stock.  It
 Is  an  important  back-rock  and  the
 bed-rock  for  building  our  economy  so
 far  as  foodgrain  is  concerned.  About
 rural  indebtedneg,  I  might  add  that
 by  the  end  of  December  along  with
 these  50  rural  banks  each  with  700
 branches  have  been  planned—five
 banks  have  been  established  in  vari-
 ous  places—and  we  are  hoping  along
 with  the  cooperative  credit  to  a  very
 large  extent  this  problem  will  be
 solved.

 Mr.  Chairman,  the  20-point  pro-
 gramme  has  also  emphasised  to  a
 large  extent  the  minimum  agrieultu-
 ral  wage.  Now,  minimum  agricultu-
 ral  wage  has  been  fixed  and  I  am  told
 a  review  has  been  undertaken  by  the
 States  and  minimum  wages  have  en-~
 hanced  in  most  of  the  States  The
 administrative  arrangements  for  im-
 plementation  of  the  minimum  wages
 are  being  geared  up  in  the  States.
 This  is  what  I  gm  told  but  I  also  hear
 some  friends  saying  that  perhaps  this
 is  more  on  paper  than  on  the  ground
 Therefore,  I  might  repeat,  implemen-
 tation  supervision  has  to  come  on  the
 politica]  base  and,  I  hope,  when  we
 go  back  to  our  constituencies  when
 the  session  is  over  we  will  be  able
 to  come  back  and  tell  the  concernet
 Minister,  as  to  what  we  have  seen  in
 the  fleld  co  that  if  more  tightening
 up  is  needed  to  make  it  effective.  it
 could  be  done.

 Similarly  I  had  mentioned  about  the
 bonded  labour  ang  the  steps  that  had
 been  taken.  Now.  I  come  to  a  ver¥
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 significant’  aspect  of  the  20-point  pro-
 gramme,  namely,  house-sites.  4
 world  like  to  say  that  progress  has
 been  satisfactory  in  this  respect.  This
 hon’ble  House  will  recall,  we  have
 been  talking  about  house-sites  for  a
 Zairly  long  time  not  only  because  we
 feel  that  the  people  in  the  rural  life
 should  have  houseg  but  also  because
 we  feel  that  house-site  is  the  first  be-
 sinning  of  feeling  of  security  on  the
 part  of  the  landless  worker:  It  is

 the  harijan,  adivasi  or  landless  work-
 er  who  generally  does  not  own  a
 house-site  and  wherever  the  landlora
 gets  upset  with  him  in  his  anxiety  to
 be  unfair  to  him  he  would  push  him
 out  not  only  from  the  land  but  also
 from  ihe  house-site.  Therefore,  this
 programme  ig  being  given  a  great
 deal  of  push  and  the  progress  in  this
 context  is  satisfactory.  I  am  given  to
 understand  that  by  the  end  of  De-
 cember  800०  60  lakh  house-rites
 would  have  already  been  distributed
 but  I  share  one  observation  made  here
 that  merely  giving  house-site  docs
 nol  solve  the  problem  unless  the  man
 ig  able  to  put  up  a  semblance  of  a
 house  till  then  what  is  the  use  of  giv-
 ing  the  house-site.  But  the  difficulty
 is  that  the  house  shortage  in  rural
 life  is  very  large.  The  last  survey,
 conducted  some  yearg  ago,  put  the
 figure  at  8  million.

 MR.  CHAIRMAN:  Time  is  getting.

 SHRI  I.  K.  GUJRAL:  I  was  to  have
 40  minutes

 MR.  CHAIRMAN:  True.  From  5.20
 onwards  40  minutes  brings  it  to  6
 PM  _  The  idea  wag  that  unless  we
 give  five  minutes,  even  two  minutes,
 for  the  next  Resolution  to  be  moved,
 it  will  not  survive.  Therefore,  I  seek
 your  co-operation

 SHRI  I.  K.  GUJRAL:  The  housing
 shortage  in  rural  life  is  of  the  order
 of  18  million.  To  this,  unfortunately,
 every  year  another  .8  million  is  add-
 ed.  Therefore,  the  house  shortage  in
 tural  life  is  increasing.  This  heuse
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 shortage  generally  falls  on  the  very

 peor.  Ag  you  know,  the  latest  sur-
 vey  gives  us  very  devastating  Agures
 about  the  people  below  the  poverty
 line.  I  will  not  take  your  time  in  giv-
 ing  these.  But  if  we  look  at  them,
 it  ig  enough  to  upset  us.  But  I  am
 glad  that  in  some  States  like  Kerala
 and  Orissa,  some  good  work  has  been
 done  in  regard  to  rural  houses  also-
 and  I  hope  that  as  we  are  able  to
 Spare  more  funds  for  the  plan.  we
 will  be  able  to  pick  up  in  this  direc-
 tion.

 I  wag  emphasising,  I  hope  rightly,
 that  basically  our  economy  is  a  rural
 economy,  and  that  ig  why  we  have
 tried,  when  we  talk  in  terms  of  in-
 pute,  to  put  the  emphasis  on  irriga-
 tien  The  twenty-point  programme
 talks  about  adding  about  5  million
 hectares  in  the  course  of  the  Plan.  By
 the  end  of  1976,  171  million  hectares
 would  be  under  the  plough.  Out  of
 this,  only  45.30  million  hectares  would
 be  irrigated  in  the  proper  sense  of  the
 woid,  If  we  are  talking  generally  in
 terms  of  the  miracles  of  Punjab  and
 Hiaryana,  these  miracles  are  basically
 miracles  of  irrigation.  If  we  are  able
 tn  do  more  irrigation,  if  we  are  able
 to  edd  to  our  figure  of  45  million  hec-
 teres  another  5  million,  it  will  be  a
 substantial  push  forward  and  then  T

 hope  our  production  will  go  up  in  a
 similar  way.  In  ‘1974-75,  we  were
 able  to  invest  Rs.  885  crores  and  add
 065  million  hectares.  In  the  current
 year,  We  are  investing  Rs.  500  crores
 and  adding  l.  million  hectares.  Next
 year  we  intend  to  step  this  up  to  4.१0
 million  hectares.  I  am  sure  vy  the
 end  of  the  Plan  period,  we  will  be
 able  to  add  what  we  require,  namely
 5  million  hectares.

 In  today’s  context,  when  I  talk  of
 irrigation,  I  carmot  get  away  fiom
 energy.  Energy  is  not  only  essential
 for  industry  but  is  also  of  equal  im-
 portance  for  irrigation.  That  ig  why
 when  we  talk  in  terms  of  lift  irriga~
 tion,  when  we  talk  in  terms  of  pump-
 ing  sets,  it  is  very  important  that  we:
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 do  a  great  deal  of  investment  in  the

 “energy  sector  itself.  Hence  it  has  be-
 come  a  core  sector.  I  will  not  take
 your  time  much  on  this.  We  are  em-
 phasising  a  great  deal  on  pumping

 ‘sets.  In  1974-75,  we  were  able  to
 -energise  .66  lakh  pumps.  In  1975-76

 (this  year),  we  are  wanting  to  add
 another  .73  lakh  pump  sets.

 Also  we  are  investing  a  grea’  deal
 of  money,  that  ig  approximately  Rs,
 300  crores,  in  minor  irrigation.  This
 will  ultimately  take  our  progress  a
 great  deal  forward.  That  is  why  the
 allocation  for  irrigation  and  power
 scheme  during  the  current  year  has
 been  increased  by  about  Rs.  00  cro-
 res.  Additional  Centra]  assistance  of
 Rs.  85  crores  hag  been  made  to  States
 to  accelerate  the  work  of  irrigation
 and  power  projects  which  are  in  an
 advanced  stage  of  construction.  This
 again  will  be  able  to  solve,  to  a  great
 extent,  the  problems  that  my  friends
 have  drawn  our  attention  to.

 In  ‘1974-75,  we  were  able  to  add  7
 million  kilowatts.  In  the  current
 year,  we  will  add  2.6  million  kilo-
 watts.  We  wish  to  continue  this  pace
 and  also  emphasise  on  electrified  vil-
 lages,  the  number  of  which  has  now
 reached  approx.  1,70,000,

 I  know  I  am  taking  a  lot  of  your
 time.  I  am  trying  to  jump  the
 twenty-point  programme.  It  is  a
 very  comprehensive,  wholesale  pro-
 gramme...  4

 AN  HON.  MEMBER:  Why  not  ex-
 tend  the  time?

 MR.  CHAIRMAN:  Under  the  rules,
 it  is  not  possible.

 SHRI  I.  छू,  GUSJRAL:  Unless  I  give
 a  full  picture  of  the  steps  taken,  it
 will  not  be  possible  to  appreciate  the
 progress  made,

 MR.  CHAIRMAN:  I  know  your 4  difficulty,

 JANUARY  30,  we  Implementution  af  80
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 SHRI  LK.  GUIRAL;  That  is  why  १

 am  handicapped.  It  is  not  only  the
 members  sitting  here  but  the  country
 would  want  to  know  how  far  we  have
 implemented  it.

 So  far  I  was  talking  about  the  rural
 sector,  The  main  difficulty  that  we
 have  been  facing  in  our  economy  was
 inflation;  inflation  partly  indigenous
 and  partly  imported,  I  think,  to  a
 large  extent  imported.  The  real  diffi-
 culty  we  faced  was  the  oil  situation;
 we  imported  inflation  and  were  ex-
 porting  to  the  other  countries  at  re-
 cessionary  prices.  We  suffered  beth
 ways.  That  is  why  our  prices  were
 running  out  of  our  control.  The  mea-
 sures  which  have  been  taken,  you
 will  see  today,  have  not  only  enabled
 ug  to  manage  that  situation  but  have
 250  helped  in  bringing  down  the  pri-
 ces.  Prices  have  stabiliseq  and  that
 is  why  it  has  now  become  possible  ६०0
 think  in  terms  of  finalising  the  plan
 also.  Because  once  you  are  in  a  posi-
 tion  to  finalise  the  plan,  then  only  more
 dependable  growth  will  become  pos-
 sible.

 The  prices  of  essential  commodities
 have  fallen  throughout  the  country.
 In  the  first  month  of  emergency  there
 Wag  g  minug  rate  of  inflation  of  9
 per  cent  Between  July  and  Decem-
 ber  ‘1975,  the  wholesale  price,  have
 fallen  by  54  per  cent;  even  thouch
 the  normal  seasonal  rise  in  the  price
 was  largely  suppressed  this  year,  the
 consumer  prices  for  agricultural  Ja-
 bourers  showed  a  remarkable  decline
 cf  8.3  per  cent  between  July  and  De-
 cember  975  Stabilisation  of  prices,
 industrial  discipline  and  the  attack
 on  anti-social  elements  had  given  us
 a  new  hope  and  faith  and  a  new  vi-
 sion  and  that  is  why  our  industrial
 procuction  ig  picking  up;  in  terms  of
 coal  production  it  has  gone  up  by  72
 per  cent;  in  terms  of  alumina
 by  44  per  cent;  in  terms  of  power
 generation,  by  72  per  cent  or  in
 terms  of  vanaspati,  by  52  per  cent.
 Production  is  picking  up  and  for
 this  I  again  wish  to  express  my
 thanks  to  the  co-operation  of  the
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 working  class,  and  to  the  trade  unions
 who  have  done  a  great  deal.  I  am
 not  now  talking  about  the  progress
 achieved  by  the  railways,  by  the  pub-
 Uc  gector  and  other  industrial  sectors
 because  I  know  that  my  friend  Mr.
 Unnikrishnan  ig  getting  very  impati-
 ent;  I  promise  him  that  I  shall  give
 him  an  opportunity.

 The  twenty-point  programme  has
 laid  a  great  deal  of  emphasis  on
 handloom.  Handloom  development
 has  given  us  new  hope  and  it  is  pick-
 ing  up.  I  should  only  like  to  say  that
 so  far  as  handloom  is  concerned  we
 Mere  able  to  clear  accumulated  stoch:s
 of  handlooms  Loans  totalling  Rs
 472  crores  have  been  given  to  the
 concerned  States,  and  to  All  India
 Fabric  Co-operative  Marketing  So-
 ciety  ang  alongwith  that  there  was  a
 subsidy  of  ten  per  cent  from  the  Ccn-
 tre.  It  is  also  a  fact  that  the  deve-
 lopment  plan  for  handloom  industry
 has  been  prepared  and  it  provided  for
 lorger  coverage  of  co-operatives  ard
 supplies.  Standard  cloth  situation  Bs
 very  much  better  That  is  why  we
 are  now  in  g  position  to  say  that  no-
 body  ts  guffering  from  shortage.  For
 socialisation  of  the  urban  land,  the
 Bill  is  already  before  you  T  should
 like  to  say  a  word  and  finish  The
 Government  igs  keenly  aware  of  the
 need  for  further  intensifying  the
 effort,  for  effective  implementation  of
 the  programmes  and  in  view  of  this
 it  is  proposed  to  suggest  to  my  friend
 Mr.  Bibhuti  Mishra  to  withdraw  his
 resolution  because  it  is  being  ade-
 quately  supervised  at  the  state  level!
 and  at  the  central  level  and  the  Prime
 Mimster’;  Secretariat  ig  co-ordinating
 the  whole  thing.

 क्रि  विभूति  सिर  (मोतिहारी  )  :

 सभापति  जी,  523  आदमियों  में  मुश्किल  से

 रिजोल्यूशन  बैलट  में  भ्राता  है,  और  जब

 जाप  कहते  है  कि  जवाब  न  दे  तो  लोग

 समझेंगे  कि  रिजोल्यूशन  का  जवाब  न

 देना  उचित  नहीं  हैं।  मैं  ज्यादा  नहीं

 बोलेगा  चुकी  हमारे  साथी  को  रिजोल्यूशन

 मूव  करना  है।
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 सदन  के  सभो  सदस्यों  से  मेरे  प्रस्ताव
 का  सादिक  समर्थन  किया  इस  के  लिए  मैं
 उन  का  आभारी  हूं  ।  मंत्री  महोदय  ने

 बहुत  अच्छी  तरह  से  जवाब  दिया,
 अगर  कुछ  समय  रहता  तो  और  ज्यादा
 जवाब  देते  जिस  से  देश  को  पता  चले  कि

 हमारी  सरकार  क्‍या  कर  रही  है।  हमारे
 विरोध  के  तीन  भाइयों  को  शक  हुमा  है,
 जैसे  हमारे  जिले  में  जब  गांधीजी  गये  थे
 तो  बड़े  बडे  नेताओ्रों  को  शक  था  कि  प्लान्ट र्स

 नहीं  मानेंगे  -  लेकिन  गांधी  जी  ने  बड़े
 बडे  नेतायों  को  कहा  कि  प्लांट्स  भाग
 जायेंगे  -  सन्‌  930  मेंमें  डा०  राजेन्द्र

 बाबू  के  साथ  घूमता  था  शौर  मैं  ग्रसने  जिले
 का  डिक्टेट  था  ।  उस  बात  उन्होंने
 कहा  था  कि  आज  मालूम  होता  है  कि  गांधी
 जी  की  बात  सही  निकली  ।  बसे  ही
 947  की  5  अगस्त  तक  लोगों  को

 विश्वास  नहीं  था  कि  अंग्रेज  यहां  से  चला

 जाएगा  ।  हमारे  बहुत  से  विरोधी  भाइयों
 की  जोर  यहा  तक  कि  हमारे  पार्टी  में  भी

 ऐसे  बहुत  से  लोग  हर  समय  थे,  जित  को

 यह  विश्वास  नहीं  होता  था  कि  अग्रेज

 यहा  से  चला  जाएगा  ।

 यह  सत्य  बात  है  कि  हम  यहा  पर

 कुछ  प्रस्ताव  लाते  है  तो  उन  में  कुछ  पर
 अमल  करते  हैं  कौर  कुछ  पर  अमन  नहीं

 होता  है  लेकिन  हम  चरागे  बढ़ते  जाते  है  ।

 इसी  तरह  से  यह  जो  20  सूचना  कार्यक्रम

 है,  इम  में  बॉडी  लेकर  को  खत्म  कर  दिया
 गया  है  शौर  सब  से  इम्पंटिन्ट  बाज़  यह  है
 कि  शहरी  अमीन  के  बारे  मे  जो  हम
 बीसियों  बार  चिल्लाया  करते  थे,  उस  की

 सीलिंग  होनी  चाहिए  ,  आज  हम  देखने

 है  कि  सरकार  वह  बिल  ले  आई  है  और

 उस  बिल  को  भी  हम  पास  करेगे  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मावलंकर  जी
 ने  कहा  कि  कुछ  लीगल  और  एडमिनिस्ट्रेशन-
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 [aft  विकृति  मिश्र ]
 डि  हॉडिसप  हैं  ।  यहा  ठीक  है  लेकिन

 मैं  श्राप  को  बनाता  हु  कि  बिहार  मे  हाई

 कोर्ट  में  बहुत  से  मुकदमे  पढ़े  हुए  है  और

 हाई  कोर्ट  उतने  फैलता  नहीं  कर  रहा  है।

 सीलिंग  के  मामले  1.  हुए  है।  तो  लीगल

 हिस्सा  है  प्रो  एडमिनिस्ट्रेटिव  हिब्स

 भी  है  जैसा  कि  श्राप  ने  कहा  कि  नीचे  के

 स्तर  पर  इईंम्प्नीमेटेशत  नहीं  होता  है  1

 ये  दोनों  दिक तकते  हैं।  (सावधान)
 इसलिए  मैं  कहते  है  कि  मावल कर  जी  ने

 ठीक  से  समझा  नहीं  है.  मेरे  प्रस्ताव  को

 समझोगे  तो  प्रस्ताव  नहीं  मालूम  होगा  |

 दूसरो  तरफ  हमारे  मेहता  जा  भार
 सै कीरा  रज  को  विश्वास  नहीं  है  फि  यह
 प्रोगाम  सफ़र  भूत  होगा  ।  मैं  उन  को
 बतलाना  चाहता  ह्  कि  वे  अपने  जीवन
 काल  में  ही  देख  लेग  ि  20  सूत्र]  कार्यक्रम

 सकन्ीभूत  हो  गया  है।

 शो  पीज  एम  महता  (भावना”  )
 मैंने  यह  कहा  था  ि  आप  काम  नहों
 करेगे  नो  यह  नही  होगा  ।

 श्री  बिभूति  सिर  मैं  यह  बताना

 चाहता  हू  कि  गुजरात  नाहि बने  मरे  एक
 सवाल  का  जवाब  नहीं  दिया  |  मर  एफ
 सवाल  के  जवाब  में  गवर्नमेंट  न  एक  स्टड मंट
 दिया  था।  मेरा  सवाल  था

 whether  since  Independence  ndus-
 tries  have  been  set  up  only  in  celect-
 ed  regions,

 तो  इस  से  जो  लिस्ट  दी  है  उनमे  जित
 एरिया  से  मैं  जाता  हु  वहा  कोई  इडस्ट्री
 नही  है।

 समाप्ति  महोदय  मैं  श्राप  से
 हाथ  जोड़  कर  प्रियंका  करता  चाहता  हू

 JANUARY  80,  उग्र is
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 fe  शिटेल्श  मे  मत  जाएं।  यह तो हुम
 आपस'  में  कात  कर  के  कर  सकते  है  1

 आप  थोडा  सा  सहयोग  दीजिए  ।

 न  विभूति  मिल  भाप  सोशलिस्ट

 है  तो  मैं  भी  सोशलिस्ट  है  1  ब्लाग  जरा

 सुनिये  शौर  घबराइये  नहीं  ।  मैं

 अभी  जमात  कर  रहा  हु  7  मैं  यह  कह
 रहा  था  कि  इडस्ट्री  के  मामले  में  सरकार  को

 हर  एसपी  के  लिए  पाल  रखा  चाहिए
 शौर  पिछडे  हुए  रियाज़  का  ज्यादा
 ख्याल  रखिये  ।

 गुजरात  साहब  ने  एफ  बात  कही  कि

 पहला  रिकार्ड  ठीक  नहीं  था  ।  हमारे
 पीड़ित  द्वारिका  नाथ  तिवारी  भी  बैठ  हुए
 है  शौर  व  इस  बात  का  जानने  है  कि
 अ्रग्रेज़ों  के  जमाने  में  बतियां  राज्य  कार्ट
 आफ  वा डंस  के  कब्ज  में  था  और  श्राप
 रिकार्ड  उठा  कर  देख  लकीर  कि  जमींदारी
 का  रिकार्ड  वहां  का  कितना  अच्छा
 था  आर  अब  जब  फि  जमींदारी  आप  के

 हाथ  में  श्र  गई  है  श्राप  अपना  रिकार्ड  देख

 लीजिए  ।  पत्रा  नहीं  लगता  है  कि  कोई
 रिकार्ड  है  या  नही  ।  ग्र प्रजा  के  जमाने
 मेजों  जभी दारी  प्रथा  था  उन  का  रिकार्ड

 एक  नम्बर  का  था।

 तोनसी  बाते  किट  की  है।  वह  बहुत
 इम्पोर्टेन्ट  चीज़  है  चार  पियानो  &  लिए
 फर््लाइजसत  और  बिजली  का  भी  बहुत
 झरा वश्य कता  है।  इसलिए  मे  पन्त  मे  यही
 कहूंगा  कि  सरकार  को  इन  20  सूत्री  काय-
 क्रम  को  मनसा  वाचा  कर्मणा  जल्दी  से
 से  जल्दी  कार्यान्वित  करने  को  कोशिश  करनी

 चाहिए  और  लोग  को  इस  के  पूरा  होने  मे

 सदेह  नहीं  करना  चाहिए।

 8  hrs.

 Mh  CHAIRMAN  I  shall  first  put
 the  amendments  moved  by  Shri  Se«
 quéeira  and  Shri  Daga
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 Amendments  Nos.  to  3  were  put  and
 negatived,

 MR.  CHAIRMAN:  Does  he  want  to
 withdraw  his  resolution?

 SHRI  BIBHUTI  MISHRA:  Yes,  Sir.

 MR.  CHAIRMAN:  Has  he  the  leave
 of  the  House  to  withdraw  his  resolu-
 tion?

 HON.  MEMBERS:  Yes.

 ‘The  Resolution  was,  by  leave,  with-
 drawn,

 38.07  hrs.

 RESOLUTION  RE,  CHANGES  IN
 THE  CONSTITUTION

 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN  (Ba-
 dagara);  Sir,  I  beg  to  move:

 “This  House  taking  into  conside-
 ration  the  experience  of  the  work-
 ing  of  the  Constitution  of  India  qur-
 Ing  the  last  twenty-five  years  and
 confronted  with  the  tasks  and  chal-
 Jenges  of  social  reconstruction  ig  of
 the  opinion  that  significant  changes
 ure  called  for  in  the  constitutional
 framework  of  the  country.  The

 House,  therefore,  urges  the  Govern-
 ment  of  India  to  initiate  constitu-
 tional  amendments  particularly  in
 the  nature  of  property  rights  ang  to

 Constitution  (Res.)
 secure  meaningful  realisation  of  the
 principles;  enshrined  in  the  Pre-
 amble  and  the  Directive  Principles
 of  the  State  Policy  of  the  Constitu-
 tion  keeping  intact  the  supremacy
 of  Parliament,  the  federal  structur2
 and  legitimate  rights  of  the  minori-
 ties,  the  Tribals,  Harijans  and  other
 submerged  sections  of  our  popula-
 tion.”

 SHRI  P,  M.  MEHTA  (Bhavnogar):
 J  am  happy  you  have  extended  the
 time  to  accommodate  the  hon.  mem-
 ber  tc  move  his  resolution,  but  it  is
 necessary  to  seek  the  pleasure  of  the
 House  for  extending  the  sitting  be-
 yond  6.

 MR.  CHAIRMAN:  The  private
 members’  business  started  at  335  and
 2-1/2  hours  wil]  be  over  only  at  6.05.

 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN  (Ba-
 dagara):  The  year  4978  is  the  water-
 sned  year  in  the  history  of  India.  It
 was  Justice  Holmes  who  said  that  the
 life  uf  the  Jaw  has  not  been  logic;  it
 has  been  experience....

 MR  CHAIRMAN:  You  can  conti-
 nue  on  the  next  day,

 38.05  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Monday,  Feb-
 ruary  2,  976/Magha  13,  897  (Saka).
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